न मअकाशक-. 
पजन्देशा” गन्थ रलमाला 
2 आगरा | 


शा 
है 


अदरक 
दी सौदे ग्रैस, आगरा | 


भूमिका 


श्रीविजयसिहजी पथिक एक बहुत पुराने राष्ट्रीय कार्यकर्ता 
हैं। इन्होने राजस्थान के देशी राज्यों की प्रजा की चहुत बड़ी 
सेवा की है और राष्ट्रीय हलचलों मे निरन्तर भाग लेते है । यह्‌ 
एक सफल पत्रकार हैं। इस समय 'नवसन्देश” नामक हिन्दी 
साप्ताहिक पत्र का कुशलता के साथ सम्पादन कर रहे हैं । इनकी 
लेखन-रैज्ञी बड़ी रोचक और सुगम है। यह दूरूह विपयो का 
भी विवेचन बड़ी सुलभ रीति से करते हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक में प्रचलित निवोचन पद्धतियों का विशद्‌ 
बरणन ओर उनके गुण-दोषो का विस्तार से विवेचन किया गया 
है। वर्तमान युग का लोकतन्त्र-शासन असफल सिद्ध हुआ 
है। सच्चा लोकतन्त्र क्या है और किस प्रकार जनता का 
चास्तविक अधिकार शासन-यन्त्र पर स्थापित हो सकता है, 
इन गंभीर प्रश्नों को लेकर बिद्मनों में विवाद चल रहा हे। 
प्रचलित लोकतन्त्र की असफलता देख कर बहुतों का लोक-तंत्र 
पर से विश्वास भी उठता जाता है। ऐसी अवस्था में समाज का 
कल्याण चाहने वाले चिन्ताशील कर्मियों का कतेव्य हैकि दे 
इन सारगर्सित अश्नो पर उचित विचार करें । जो लोग लोक- 
तत्त्र के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं उनके सामने भी यह 
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जटिल भ्रश्न है कि किस प्रकार की निवाचन पद्धति को प्रचलित 
कर जनसत्ता की वास्तविक प्रतिष्ठा हो सकती है । 


इन विविध विपयो पर भ्रस्तुत पुस्तक में प्रकाश डालने का 
प्रयत्त किया गया है । लेखक के विचारों से कोई पूर्णतया सहमत 
हों या न हों, इसमें सन्देह नहीं कि पुस्तक बहुत अच्छे ढंग से 
लिखी गई है और समस्या के प्रत्येक पहलू पर भल्ली प्रकार 
विचार किया गया है। पुस्तक सामयिक है और भुमे पूरी आशा 
है कि हिन्दी पाठक-समाज पथिकजी की पुस्तक से लाभ 
उठाबेगा। 


विनीत-- 
ता० १६-४५-३६ ई० परेन्द्रदेव (आचार्य) 


आक्कथन 


आजकल हमारे देश मे चुनावों का महत्व काफी बढ़ गया 
है। कांग्रेस के हाथ मे सत्ता आने के वाद से तो यह हमारे 
राष्ट्रीय जीवन का एक मुख्य भाग बन गया है। देश व्यापी दल- 
बन्दियो ने जहाँ देश के सावेजनिक जीवन को वहुत नुकसान 
पहुंचाया हे, वहाँ इस रुचि को बढ़ाने मे काफी मदद भी दी है । 


कांग्रेस संगठन में पेदा हुई इस उथल पुथल का प्रभाव 
दूसरे संगठनों पर भी पड़ा है। हिन्दू! महासभा, मुस्लिम लीग, 
अहरार दल आदि अनेक संस्थायें जिनका ध्येय राजनेतिक है, 
अपने संगठन और विधानो को कांग्रेस की समानता पर लाने 
की कोशिशें कर रही हैं.। अत्येक की चेष्टा है कि उसके प्रभाव 
क्षेत्र मे आए हुए समूह और व्यक्ति उसकी चुटियों के कारण, 
उस से अलग न हो जॉय । 


यही हालत भिन्न-भिन्न वर्यों के संगठनों की है। पेंजीपति- 
वर्ग, जर्मीदार वर्ग, राजाओ का वर्ग आदि सभी के संगठन 
इस छूत के शिकार हो गए हैं। सब को अपने अपने संगठनों 
को मज़बूत और सुब्यवस्थित बताने की धुन सवार हो गई है। 


[२] 
कारण स्पष्ठ हैं-- 


अब तक देश की सार्वजनिक संस्थाओं, मुख्यतः कांग्रेस के 
सामने ओग्रेज़ी साम्राज्यवाद से लड़ने का कार्यक्रम था । 
स्वभावतः उसका पुरस्कार दमन और कठिनाइयाँ थीं। उनमें 
केवल उन ही लोगों के लिये आकपेण था, जो या तो समभदार 
होने के साथ साहसी और दूरदर्शी भी थे, या अपनी धुन के 
पायल और भावुक । उनके काम का दायरा भी बहुत संकुचित-- 
प्रायः शहरों की सीमा तक ही था । 


परन्तु आज स्थिति सर्वथा दूसरी है। आज एक ओर 
कांग्रेस के हाथ मे शासत सत्ता का काफी भाग है। व्यवस्था- 
पिकाओं के हाथो में क्वानून बनाने की शक्तिहै। भ्यूनिसिपैलिटियों 
डिस्ट्रिक्ट बोड़ों आदि के हाथो में स्थानीय शासन प्रबन्ध के 
काफ़ी अधिकार हैं। दूसरी ओर उनमे हर प्रकार के--जातीय, 
धार्मिक, वर्गीय--संगठनों को अपने अतिनिधि भेजने का 
अबकाश है। | 


इसके अतिरिक्त पहले देश मे राजनैतिक ज्ञान के ठेकेदार 
कुछ गिने चुने आदमी थे। साधारण जनता के समान ही 
मध्यम वर्ग भी राजनेतिक ज्ञान सें कोरा था। मताधिकार काफी 
संकुचित था ही। साथ ही कांग्रेस ने भी जनता को और युवकों 
को इन संस्थाओं के सम्प्के से दूर रक्खा। स्वभावतः कांग्रेस 
के इस रुख ने राष्ट्रीय भारत के लिये वही काम किया, जो 
किसी भी समूह में व्यक्तियों की चरित्र रक्षा के लिये समाज के 
नैतिक वन्धन करते हैं। उतर में से कमजोर लोग भी इन बन्धनों 
के कारण अपनी कमज़ोरियों पर अंकुश रखने को विवश हुए 
ओर इस प्रकार, कम से कमर ऊपर से, हमारी सेना अनुशासन- 


[हे । 


युक्त वनी रही । इस सम्बन्ध सें विहार प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी” 
ने जो गत बष, कांग्रेस मे आ घुसी.गन्दगियो' की जाँच करने 
को एक कमेटी नियुक्त की थी, उसके निष्कर्ष ध्यान देने योग्य है। 
“उक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट से लिखा हैः-- 
“हम्न लोगो ने कास़ज़ो और गवाहो की जॉँच की और उन 
जिलों के कुछ स्थानों को जाकर देखा जो हमारे साथ सहयोग 
करने को तैयार थे। और तब हमने अपने निर्णत्र किये, जिन्हें 
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हम नीचे दे रहें है। 
अचानक विस्फोद-- 


लोगों की निस्नतम दुर्भावनाओ के एक ही बार फूट निक- 
लने का क्‍या कारण है ? कांग्रेस चुनावों में इसके पहले इतने 
व्यापक रूप से ऐसी कठिनाइयोँ नहीं उठी थीं। यह केसे हुआ 
कि लोगो में अनायास यह इच्छा पैदा हुई कि किसी भी हालत 
में कॉम्रेस की संस्थाओं पर कठ्ज़ा किया जाय ? कारण बहुत 
दूर नहीं है। जव तक कॉग्रेस एक युद्ध करने वाली संस्था थी, 
वह नेतिकता की ऊँची सतह पर काम कर रही थी। गांधी जी 
के शब्दों मे--बह एक लड़ाई पर जाने वाली फौज की तरह थी, 
४०. ३. प नैतिक 
जो कड़े नेतिक अनुशासन का अनुसरण करती है । जब 
चह एक सामान्य इुश्मन से नहीं लड़ रही थी, उस ससय भी 
सा की भावना से उद्भूत थी और इसलिए वह चुपचाप 
कॉग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को ढोए जा रही थी। एक 
आदर्श, सत्य ओर अहिसा में विश्वास द्वारा श्रेर्णा पाती थी 
और यद्यपि उस ऊँचे आदश को पहुँचना कठिन था, फिर 
भी उनको जहाँ तक सस्भव था, ईमानदारी से कायौन्वित करने 
की कोशिश की जाती थी । कम-से-कम्त उन आदर्शो से लोग 
चहुत दूर नहीं हट जाते थे। ऐसा इस लिए था, क्योंकि हम 
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समभते हैं, तब उनके सामने कोई भौतिक प्रल्लोभन नहीं भे 
और केवल वे ही लोग चुनाव में खड़े होते थे जो स्वाधीनता 
के कार्य में लगे थे ओर काँग्रेस के सिद्धान्तों को मानते थे। 
ओर इनसे सिफे इतने ही लाभ की वे कह्पता कर सकते थे 
कि इससे उनका आत्म-संत्तोष होता तथा अपने साथियों की 
नजर में ऊँचे उठते। 


कांग्रेस ने जब से सन्त्रित्व म्रहण किया, तब से लोगों के 
राले में बड़े-बड़े प्रतोभन आ खड़े हुए। जो लोग इसकी हिसा- 
यत करते थे, उत्त लोगों ने यह सोच रखा था कि इसके द्वारा 
सेबा और त्याग के बहुत.से द्वार खुल जाते है। हम अपनी प्राप्त 
की हुई स्थिति को दृढ़ कर लेंगे और साथ ही स्वराज्य की लड़ाई 
को उम्रवर बनायेंगे । इसमें सन्देह नहीं कि इसने कुछ सहूलियतें 
ग़रीबों को दीं। लेकिन इसने अवसरवादियों और राजनीतिक 
समय-सेवियों के लिए बढ़े आकर्षण का कास किया। इसने 
कुछ पुराने कार्यकर्ताओं को भी पतित कर दिया, जो सोचने लगे 
कि यह उनकी अतीत की सेवाओं के पुरस्कार का समय है । 
वे भी आप्त की हुई लूट मे अपना हिस्सा खोजने लगे और इस 
बात के लिए बैचेनी दिखाई जाने लगी कि कहीं कोई बिना अपने 
हिस्से के ही न रह्‌ जाय | खादी, जो ब्रिटिश-साम्नाज्यशाही के 
विरुद्ध अहिसात्मक बिद्रोह की प्रतीक थी, सेवा का बैज और 
सत्य-अहिंसा की प्रतिनिधि थी, अब इसके पहिरनेवालों के 
लिए नोकरी की सिफारिश का काम करने लगी। विभिन्न कॉग्रेस 
कमेटियाँ स्वाधीनता के अड्ज बनने के वजाय मन्त्रियों के पास 
दरख्वास्तें भेजने की साधन बन गई'। हर तरह के लोगों में 
कांग्रेस-संस्था पर कठ्ज़ा करने के व्यापक खयाल पेदा हुए ताकि 
स्वार्थ और लाभ की जगहे अपने और अपने दोस्तों और 
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नातेदारों के लिए प्राप्त की जा सकें और स्थानीय बोर्ड आदि को 
हाथों में किया जा सके |” 


जनता में सन्देह-- 


इस प्रकार जहाँ देश के पुराने सेबकों में पतन का श्रीगणेश 
हुआ है, बहा दूसरी ओर इतने दिन के अनुभवों के कारण 
जनता भी पहले की तरह सरल-विश्वासिनी नहीं रही है। हर 
दफा हर संस्था से, उसकी भलाईकरने के नाम पर चुने जाने वालो 
ने, अपने आचरणो से उसमें यह भावना पैदा करदी है कि 
वत्तेमान समय से प्रत्येक चगे अपना प्रतिनिधित्व स्वयं ही कर 
सकता है । 


दूसरी ओर जिन लोगो के हाथों मे अब तक ये अधिकार 
रहे है वा अब आ गए है, उनमें उपरोक्त परिस्थितियों के कारण 
अपने स्थानो से मोह पैदा हो गया है, और इसलिये वे प्रत्येक 
उपाय से अन्य लोगों और अपने पुराने साथियों तक को आगे 
आने देने से रोकने में कुछ उठा नहीं रखते | यहाँ तक कि अब 
इस बीमारी ने कितने ही बढ़े २ नेताओं को भी दुबोच लिया है। 

संक्षेपत: इस स्थिति को बनाने वाले दलों को नीचे लिखे 
भागो से बांदा जा सकता है:ः--- 


१--ते लोग जो हमेशा सत्ता के साथ रह कर उस से लाभ 
उठाते रहे है और इस कला मे दक्ष हैं । ह 


२--ते वर्ग, विशेषतः पू'जीपति व ज्मींदार आदि--जिन्‍्हे इंग्लैंड 
आदि की तरह यहाँ पू'जीवादी शासन स्थापित करने की 
घुन है ओर जो वहाँ के तरीको से परिचित हैं ! 


[६] 
३--बे कांग्रेस कार्यकर्ता, जो अपनी सेचाओं के बदले, इस समय 
लास उठाना अपना हक सममते है। 
४--मध्यम श्रेणी के अवसरवादी, आदशहीन और साधन रहित 
लोग, जिनकी सब दलों से काफीसंख्या है | 
स्वभावत: इस स्थिति से देश के बहुत से विचारशील 


मस्तिष्क घबरा उठे हैं। उन्हें देश का भविष्य संकट मय दिखाई 
देने लगा है। वे देख रहे हैं कि देश को सुसंगठित कर लेने का 
स्वर-अवसर व्यर्थ खोया जा रहा है । राष्ट्रनिमोणकारी 
शक्तियाँ अपने ही बिगठन में लग रही हैं और शत्रु हमारी इस 
दशा पर प्रसन्न हो रहा है। वे इस स्थिति का अन्त कर देने को 
उत्सुक हैं, परन्तु जिन शक्तिमान दैत्यों को उन्होंने अपनी सहा- 
यता के लिये जाग्रत और संगठित किया था, वे आज उन्हीं के 
सामने मुँह फाड़े खड़े है। साथ ही चू'कि उनके अपने ही संगठन 
के कील-पुर्जे काफी संख्या में खराब हो गए है और उतके 
आसझुरी प्रभाव में हैं, अतः बे इस प्रवाह को रोकने का भी कोई 
कारगर उपाय नहीं निकाल पा रहे है। 


सुरूष कारए--- 


परन्तु विचार दृष्टि से देखा जाय तो इसमें अस्वाभाविकता 
कुछ भी नहीं है। न ही विशेष घबड़ाने की जरूरत है । हमारे 
राष्ट्रीय कायक्ताओं और अन्य वर्गों के चरित्र में जो दु्बल्नता 
इस समय दिखाई दे रही है, वह कोई तई या आज पैदा हुई वस्तु 
नहीं है। हज़ारों वर्षों की पराधीनता ने उसे हमारी नस नस से 
पहले ही से .भर रखा था। केवल परिस्थितियों के कारण 
उसके खुलने खेलने के मागे बन्द थे। इस समय असावधानता 
इतनी ही हुई कि इस स्थिति के उत्पन्न होने का अन्दाजा करके 


[७ ] 


पहले से उसके कुछ उपाय नहीं सोचे गए । शायद विश्व की, ओर 
देशकी बदलती हुई परिस्थितियां भी इस ग्रलती के लिये काफी 
जिम्मेदार है। शायद इसी खतरे का अनुमान करके बहुत से 
लोगों ने पद अहण का विरोध किया था । जैसे भी जब 
कभी ससाज या शासन की व्यवस्था में कोई नया और 
व्यापक परिवतन होता है, तव कुछ समय तक अव्यवस्था ओर 
गड़बड़ी अनिवाय रूप से होती ही है। प्रत्येक क्रांति के बाद 
अच्छे से अच्छे सिद्धात्तो का कुछ समय तक दुरुपयोग होता 
है । किन्तु यदि परीस्थितियों की मांग के अनुसार जनता को 
विचार ओर छान दिया जाय, तो कुछ ही समय में स्थिति बदल 
जाती है। गड़बड़ी पेद्ा करने वाली शक्तियों के क्रीड़ा मार्ग 
रुद्ध हो जाते है। कुछ अनुभवों से और कुछ जनता के सजग 
हो जाने से, उन्हें फिर ठीक रास्ते पर आने को मजबूर होना 
पड़ता है। 

रूस की लाल क्रान्ति के वाद 'समाजवादी सिद्धान्तो, तक 
का दुरुपयोग हो गया था। स्त्रियों के समानाधिकार और 
स्वातंत्रय का रूप “व्यवस्थित अनैतिक जीवन”? का सा बना 
डालने की कोशिश की गई थी। कुछ समय तक चह गड़बड़ी 
महामना लैनिन के विरोध करने पर भी चलती रही । परन्तु जब 
जनता में ऐसी बातों के सम्बन्ध में आवश्यक विचार पहुंच 
गए, तथ सब गड़बड़ी शान्त हो गई एवं उसका स्थान वास्तविक 
आर संयत स्वतन्त्रता ने ले लिया। वही यहाँ भी हो सकता 
है, बशर्ते कि हम अपनों की और अपनी ब्रुटियो और बुराइयो 
की भी खुली आलोचना, और ज़रूरत हो, तो उनका विरोध 
करने को भी तैयार हो । 

क्योंकि आखिर इन सब गड़बढ़ो का भूल कारण तो जनता 
का राजनैतिक अज्ञान ही है। यदि वह सजग हो, उसमें अपने 


हा 


हिताहित और शासन व्यवस्था के मुख्य उपकरणों के गुण 
दोषों का ज्ञान हो, तो फिर अवसरवादियों और स्वार्थियों को 
उसकी शक्ति का दुरुपयोग करने का साहस ही न हो। साहस 
करें तो भी उन्हे सफलता न हो । 


एक और कारणए-- 


एक और बात ध्यान से रखने योग्य है। इस समय देश का 
किसान ओर मजदूर वर्ग भी इन चुनावों मे काफी दिलचस्पी 
ले रहा है। इन समूहों को मुख्यतः हमने स्वयं ही राजनीति की 
5 इक भी किया है ओर वास्तव मे इन ही का नाम 
श है। 


इसमे शक नहीं कि आज ये समूह पहले से अधिक समम- 
दार हैं। पहले वे मीठी बातों मे आकर और नमक-अदायगी के 
ख्याल से एवं कभी लालच आदि के फेर से पड़ कर अपने मत, 
अपने मालिक कहे जाने वाले को ही दे डालते थे। अब उससे से 
अधिकांश में इतना विवेक और साहस आ गया है कि वे कम से 
कम 'मालिक वर्ग! के चक्कर में नहीं आते । किन्तु द्राविड़ी-प्राणा- 

हारा और दूसरे वर्गों से अब भी थे धोखा खा सकते हैं 

नर उन्हे बह दिया जाता है। 

इसके मुख्य कारण दो ही है। प्रथम तो यही कि वे अपने 
सत का पूरा मूल्य नहीं जानते | दूसरे, वे प्रचलित चुनाव पढ़े 
तियों और उनके सदुपयोग-दुरुपयोग से सर्वथा अपरिचित है। 
उनके इस अज्ञान का लाभ उठा कर हो प्रायः उनके विरोधी 
उन्हे असफल करते रहते हैं । 

किन्तु बात यहीं समाप्त नहीं होती | ग़रीब वर्गों के विरोधी 
पहले उन्हें असफल बनाते हैं और जब बे उस असफलता से 
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पेदा हुई निराशा से प्रभावित होते है, अथवा उनका चुना हुआ 
प्रतिनिधि उनके हितों के विपरीत कुछ कहता या करता है, तब 
वे उन्हें यह समझाने की ववेष्टा करते है कि “जनसत्ता या 
प्रजा सत्ता अव्यावहारिक वस्तुएँ है। इनसे ग़रीव कोई लाभ 
नहीं उठा सकते। शासन की कला उनके लिये रची ही नहीं 
गई है। इसमे तो एक के वजाय अनेक मालिक वन जाते हैं-- 
किस किस को खुश करके काम वता सकते हो १” आदि आदि 


इस शकार उनका अयल्न यह होता है. कि दे जनता के मन 
से जनतन्त्रात्मक_ शासन पद्धति और प्रतिनिधि संस्थाओं के 
प्रति घृणा और अविश्वास पैदा कर दें | स्वभावतः असफलता 
से निराश और विपक्तियों की कूट चालो से चिढ़ें हुए हृदयो 
पर ऐसे प्रचार का असर होने लगता है। साधारण मनुष्यो 
की तो बात दूर, हमने अनेक कार्यकर्ताओं पर ऐसी स्थितियों 
और बातों का प्रभाव होते देखा है। 


और यह तो स्पष्ट ही है कि ऐसी चीज़ को निवोध बढ़ने 
देना न केवल देश के साथ अत्युत जनतन्त्र के 
सिद्धान्त के प्रति भी अभिद्रोह करना है। यदि हम वास्तव से 
जनतंत्रवादी हैं और अपने देश को उसके लिये तयार करना 
चाहते हैं, तो ऐसी बातों का तत्काल प्रतिकार करना हमारा 
कतेव्य है । भोली और भावुक जनता न तो जनतंत्र चला 
सकती है, न जनतंत्रात्मक व्यवस्थाओं से लाभ उठा सकती है। 
वह हमेशा किसी न किसी व्यक्ति वा बर्ग से ठगी जाती रहेगी । 
अतः जनतंत्र का मार्ग परिष्कृत करने का इसके सिवाय कोई 
'राज भागे नहीं है कि साधारण जनता को राजनीति के व्याव-' 
हारिक नियमों की शिक्षा दी जाय । और यह तब तक नहीं हो 
सकता, जब तक कि चुनाव पद्धतियों के उद्देश्य, उनके सफल 
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होने के कारण और साधन तथा उनके असफल होने के रहस्य 
सर्व-साधारण को न बताए जाँय | एक ओर साहित्य द्वारा ऐसे 
ज्ञान का प्रचार न किया जाय और दूसरी ओर राष्ट्रीय संस्थाओं 
को उनके स्कूल न बनाया जाय । 


किंतु दुभोग्य से हमारे देश के श्रकाशक ऐसी पुस्तकों को 
छूते ही नहीं। ऑँग्रेज़ी और अन्य भाषाओं में इन विषयों पर 
काफी साहित्य है। परन्तु वह इतना मेंहगा है कि साधारण 
व्यक्ति उससे लाभ नहीं उठा सकता। प्रस्तुत पुस्तक के लिये 
ज़रूरी सामग्री एकत्र करने को ही हमे २००) रुपये से ऊपर के 
मूल्य का साहित्य देखना पड़ा। उस में शायद ही कोई अंथ 
२० शिलिंग से कम मूल्य का था। 


यही अवस्था हमारी संस्थाओं की है। हमारी राष्ट्रीय महा- 
सभा ने भी चुनाव पद्धति मे एकाकी हस्तान्तरित मतम्पद्धति 
ओर अग्रत्यज्ञ चुनाव को पसनन्‍्द्‌ किया है, जो काफ़ी पेचीदा तो 
है ही, जनसाधारण के लिये अधिक उपयोगी भी नहीं है। आज- 
कल कांग्रेस-संगठनों में प्रायः सदस्य बनाने ओर चुनाव लड़ने के 
. अतिरिक्त कोई काम नहीं होता। ऐसे समय में यदि ?79एणएण्ावा 
[२७०॥८६९७०४४०] अलन्ुपातिक मताधिकार अथवा कोई दूसरी 
उपयोगी पद्धति के साथ रिफरेण्डम, रिकाल और इनीशियेटिव 
की पद्धतियों को स्वीकार कर व्यवहार में लाया जाता तो लोकमत 
कितनी आसानी से जनतंत्र के लिये शिक्षित एवं तेयार हो 
जाता ? इस समय चुनावों मे पेदा हुई जन साधारण और 
भिन्न २ वर्गों की अभिरुचि का, जिसे इस समय एक अवाज्छ- 
नीय आफत सममा जा रहा है, कितना अच्छा उपयोग होता ? 
शायद्‌ हम इस ख्राप को आशीवोद से परिवर्तित कर 
सकते। अत्तु, 
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इन तथा ऐसे ही विचारों से प्रेरित हो कर हमने इस पुस्तक 
को लिखने का साहस किया है और यदि यह इस उद्देश्य की 
पूर्ति में कुछ भी सहायक सिद्ध हो, तो हम अपना श्रम सफल 
सममेंगे। 

अन्त में हम उन लेखकों और मित्रों का सादर आभार 
मानते है, जिनके लिखे भ्रन्थो, सत्परामश और प्रोत्साहन से इस 
पुस्तक को लिखने मे हमे मदद मिली है | इति-- 

नोट:--इस पुस्तक में जमेनी की चुनाव पद्धतियां का जहाँ 
जहाँ उल्लेख है, वहाँ वह 'नाजीवाद” स्थापित होने के पूरे के 
जर्मन विधान! के आधार पर है। 


१ जून १६३६ ई० विजयसिंह पथिक 
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विषय-प्रवेजञ् 
बट 982० 


जकल दुनिया भर में प्रजाबाद की 
लहर फैल रही है। जिधर देखो, जिस देश में 
जाओ, जहाँ के समाचारपत्र पढ़ो, सर्वत्र प्रजा 
का शासन स्थापित करने की उत्सुकता ओर 
इस सम्बन्ध में होने वाले प्रय॒त्नों की गज 
सुनाई देती है। प्रत्येक पढ़ा-लिखा और पढ़े- 
लिखो के संसर्ग मे रहने वाला व्यक्ति अजावाद का मतबाला 
दिखाई देता है। 


इतिहास के जानकारों के लिये इस सारी हत्न-चल मे कोई 
नवीनता नहीं है। थे जानते हैं कि इस प्रकार की ग्रगतियाँ 
प्रत्येक युग मे किसी न किसी रूप में चलती रही हैं| जब से 
प्रजा के हाथ से शासनाधिकार वर्गों और व्यक्तियों के हाथों में 
गये हैं, तब ही से इन प्रयत्नो का इतिहास भी बराबर मिलता है। 
इसमें सन्देह नहीं कि राज्यवादियों और सत्तालोलुपो ने प्रजा 
के हृदय से उन स्वर्ण-द्विसों की स्मृति को थो डालने का भरसक 
प्रयत्न किया है। वें उसमे सफल भी हुए हैं । हज़ारों वर्षों तक वे 
इंश्र के प्रतिनिधि भी बने रह चुके हैं। परन्तु फिर भी यह 





( ४ ) 


भावना और ये ग्रगतियाँ किसी भी युग में सवेथा नष्ट नहीं 
हुईं । वे बराबर भिन्न-भिन्न रुपों में उद्दृत होती रही है। 


कारण 


- इसके कारण स्पष्ट हैं।[संसार में शासक और शासित दोनों 
ही मनुष्य हैं। सबकी शरीर-रचना और प्राकृतिक शक्तियाँ भी 
प्रायः समान ही होती हैं। आज भी हम देखते हैं कि अवसर 
ओर साधन मिलने पर ग़रीब से ग़रीब और पिछड़े से पिछड़े 
समूहों के व्यक्ति अनेक अद्वितीय गिने जानेवाल्े, सूर्ये चन्द्र और 
इंश्वर-पुत्नो से अधिक योग्य एवं विचक्षण हो निकलते हैं। 
यही क्यों, संसार के अधिकांश महापुरुष ऐसे ही व्यक्तियों भें 
से निकले हैं। क्या प्राचीन काल के कृष्ण, व्यास, वाल्मीकि, 
क्राइस्ट और मुहम्भद आदि और क्‍या आधुनिक थुग के 
कालेमांक्से, लैनिन, हिटलर, मुसोलिनी आदि सब ऐसे ही वर्गों 
के व्यक्ति थे और हैं । 

इन सब बातों से यही प्रमाणित होता है कि भनुष्य-मात्र 
में खतनन्‍्त्रता और शासन की शक्ति स्वाभाविक है। 
मानसिक विकास न होने से अथवा किसी के द्वारा उसके मार्ग 
रोक दिये जाने पर चह इस तथ्य ओर सिद्धान्त को भूल भत्ते ही 
जाय । उसे यह भले ही बिल्कुल याद न रहे कि किसी युग मे 
उसके पूर्वज स्रय॑ ही शासन-शक्द चलाते थे और किसी के 
शासन में रहना पशुता का चिन्ह माना जाता था। इतना ही 
नहीं, भले ही वह व्यक्ति ओर समूह हृदय से यह विश्वास करने 
जगा हो कि मेरा अधिकार, शासन करना, शासन के बारे में 
सोचना था उसमें हस्तक्षेप करना नहीं है। फिर भी आगे-पीछे 
बह शासन के बारे में;सोचने, उसमे हस्तक्षेप करने और फिर उसे 
हथियाने के प्रयत्व करता ह्वी है। यह दूसरी बात है कि कभी 
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वह उसे धर्मरक्षा के नाम पर करता है, कभी जातिरक्षा के नाम 
पर, कभी देश-रक्षा के नाम पर और कभी केवल स्वाधोनता 
के नाम पर | 


और वास्तव में ये भिन्न-भिन्न रूप तो उस विस्पृति के 
आवरण के ही फल् हैं। ज़ोर तो मनुष्य की स्वाभाविक, शासन- 
यन्त्र को अपनी इच्छानुसार चलाने की, भावना ही मारती है। 
वही उसमें विद्रोद्दाग्नि ्रदीक्त करती है। परंतु चूँकि राज्यवादियो 
की कुंशिक्षा के फल से वह उसके असली रूप को पहिचानने में 
असमर्थ हो जाता है, अथवा दूसरे स्वार्थी लोग उसे उसका दूसरा 
नाम रूप बता देते हैं, अत: वह उसे वैसा ही मानने लगता है। 
अन्यथा धर्म के नाम पर वा किसी सामाजिक प्रश्न के नाम पर 
क्रान्ति कराने या शासन-विधान बदलवाने मे और केवल स्व- 
शासन के लिये ऐसा करने में अन्तर ही कया होता है ? मूल 


लक्ष्य तो दोनों का अपनी इच्छानुसार शासन-य्न्त्र को चलाना 
ही होता है न ? 


तात्पये यह कि यह मनुष्य का प्राकृतिक गुण और उसकी 
सबसे अधिक स्वाभाविक भावना है। यही कारण है कि मनुष्यों 
के स्त्रयं उसे भूल जाने पर भी ऋृष्ण के वचन :-- 
४-** -"प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति !” 
के अनुसार प्रकृति स््रय॑ ही उन्हे शासन यन्त्र को स्वेच्छा- 
नुसार चलाने के लिये प्रेरित करती है एवं इसीलिये अपनी इच्छा 
के विरुद्ध होने वाले शासन से उसे स्वतः क्षोभ होता है। 
राजसत्तावादियों के दांव पेच 


प्रश्न होता है कि यदि यही बात है, तो आज तो खुले तौर 
पर ये प्रगतियों आजादी और स्वशासन के नाम पर चल रही हैं, 


हर 


फिर क्या कारण है कि आज भी भिन्न-भिन्न धार्मिक, सामाजिक 
एवं आर्थिक अश्नों को लेकर लोगों को लड़ाया जाता है ? क्‍यों 
नहीं इन सबको एक ही लक्ष्य पर लाया जाता ? इस प्रश्न का 
उत्तर समभनेवाले के लिए बहुत सरल है। यह तो स्पष्ठ ही है 
कि भत्येक देश की जनता की उस समय की और आज की स्थिति 
मे आकाश पाताल का अन्तर है, जब कि वह जातियों 
7068 की शकल से अपना शासन स्वयं करती थी | उस समय 
तक न तो लोगो में आजकी सी आर्थिक असमानता थी, न किसी 
वर्ग या दल् विशेष को शासन करने का और दूसरों को लूट कर 
बड़े बनते का चस्का लगा था। न जनता अपने स्वशासन के 
अधिकार को भूली थी, न आज की तरह हज़ारों वषे शासन- 
कार्य से अलग रख उसे अयोग्य बनाया गया था। आजकल की 
तरह पढ़ाई की परीक्षाएँ पास न करने पर भी व्यावहारिक 
शासन-शिक्षा की बदौलत उसका प्रत्येक व्यक्ति काफी राजनीति- 
विद और समझदार होता था, और इस लिये किसी को उसके 
अधिकारों पर हाथ डालने वा उसे भ्रम में डाल अपना उल्लू 
सीधा करने का प्रयत्न करते का साहस ही न होता था। 


परन्तु आज की स्थिति स्वेथा दूसरी है।आज कई बर्गे 
ऐसे हैं जो किसी समय शासन कर चुके हैं या कर रहे हैं, और 
इस लिए उन्हें शासन यंत्र को अपने हाथों में रखने का चस्क्रा 
लगा हुआ है। इसी प्रकार कुछ पूंजीपति और मध्यम दर्ज के 
वर्ग ऐसे भी है, जो यद्यपि शासन नहीं कर चुके है, परन्तु या 
तो शासक वर्गों के साथी और सह्ययक रह चुके हैं, अथवा कोई 
उत्पादक कार्य न करके केबल बुद्धि के सहारे उत्पादक समूहों ही 
को भिन्न-भिन्न प्रकार ठगकर अपनी स्थिति ऊँची बनाए रखते 
हैं। और चूँकि शिक्षा आदि का लाभ भी आज ये ही वर्ग पा 
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रहें हैं, अतः इन'ही मे राजनैतिक बुद्धि है। यही कारण है कि 
ये व प्राय: साधारण जनता के विरुद्ध आपस से मिल जाते है 
और उसके असन्‍्तोष का उपयोग करने के लिये छोटे मोटे प्रश्न 
को प्रधानता देकर उसे साथ ले लेते है। वे विद्या ओर बुद्धि का 
उपयोग आज लोगों को अज्ञानान्धकार से निकाल, प्रकाश से 
लाने के लिये नहीं, उनके अजञानान्धकार को ओर सघन बनाने 
के लिये करते है। वे यदि स्वाधोनता या स्वशासन के लिये भी 
उसका उपयोग लेते है और इस लिये यदि उन्हे जनता को 
स्वाधीनता संग्राम के लिये आकर्पित करना पड़ता है, तो वे 
उसका चित्र इतना पेचीदा बनाकर उसके सामने रखते है कि 
वह उसे कुछ समझ ही नहीं सकती। उसे दिखाया तो यह 
जाता है कि सब कुछ उसी के लिये किया जा रहा है, परन्तु 
शासन पद्धति ऐसी मांगी, स्वीकार की और बनाई जाती है कि 
व्यवहार में बिचारी साधारण जनता का उसमे कोई स्थाल ही 
नहीं रहता | जनता के स्थान पर और उसके नाम पर ये लोग 
खय॑ ही उसके विधाता बन बैठते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक 
देश में भावी स्वराज्य आदि शब्दों की सर्वेसाधारण की समझ 
में आने योग्य व्याख्या अन्त तक टाली जाती है। 


एक प्रधान चालबाज्ञी 


: जनता को उल्लू चनाने की ऐसी चालो मे सबसे अधिक 
घातक चाल मत या वोट देने की पद्धति की होती है। वास्तव 
6 4 पे निर्भ [कप 
मे आधुनिक युग से इसी पर सब कुछ निर्भर सी है। यही 
कारण है कि बड़े-वड़े राजनेतिक मस्तिष्क इस पद्धति पर ही 
अपनी सवसे अधिक शक्ति लगाते आए हैं. एवं यही कारण है 
कि इस पद्वति के इतिहास की अब तक कितती ही पुनराजृत्तियां 
हो चुकी है । 
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उदाहरण के लिये प्राचीन-काल के ऐसे असंख्य प्रमाण हैं 
कि तत्कालीन प्रजातंत्रों में प्रत्येक बालिग़ पुरुष, ख्री को 
मताधिकार होता था ओर चुनाव प्रायः सदा प्रत्यक्ष होता था | 
परन्तु जब राज्य सत्ता की बुनियाद डालनेवाले मह्ठु आदि ने 
शासन विधान बनाए तो उन्होंने चुने जाने वाले और चननेवात्ते 
अथौत्‌ मतदाताओं की योग्यताएँ इस प्रकार स्थिर कीं कि उनके 
अनुसार गरीब या ग़रीबों के प्रतिनिधि शासन्न यंत्र के संचालकों 
में प्रवेश ही न पा सकते थे। इस प्रकार उन्होंने एक बर्ग के 
प्रभुत्व की नींव डाल दी । संक्षेप मे यही प्राचीन प्रजावाद और 
राज्यवाद के मध्यकालीन संघर्ष के इतिहास का सार है। श्र 
फिर तो धीरे-धीरे ये बे भी ढुकड़े दे दे कर अलग कर दिये 
गए और “कण्टकेनैब कण्टकम्‌” की नीति पर एक वर्ग के 
विरुद्ध दूसरे का उपयोग कर क्रमशः सबकों अधिकार विहीन 
कर स्वेच्छाचारी शासन के पैर जमा दिये गए। इस पर फिर 
जब कभी असन्तोप अदम्य हो गया, तो उसी क्रम से थोड़ा 
बहुत प्रतिनिधित्व जनता को दे दिया गया और अवसर मिलते 
ही फिर उसे स्वार्थी राज्यवादियों एवं उन्रके बनाए हुए 
महात्माओं तथ। धम्मोचार्यों द्वारा छीन लिया गया। 


आज के प्रजातंत्र 


आज के प्रजावाद का इतिहास भी यही अथवा उसी पुराने 
इतिहास की पुनराबति है। उदाहरण के लिए प्रजाबाद की 
व्याख्या में कहा जाता है कि :-- 
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अर्थात्‌ प्रजावाद या प्रजातंत्रीय शासन वही है, जिस पर 
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सारी प्रज॑ का अधिकार हो और जो प्रज्ञा द्वारा प्रजा के लिये 
ही चलाया जाता हो । 


किन्तु व्यवहार में स्विटजरलैड और रूस को छोड़कर 
शायद ही किसी देश के प्रजातंत्र को वास्तव में प्रजां का शासन 
कहा जा सकता है। इन देशों में वास्तविक प्रजा सत्ता न 
स्थापित करने के कारण भी बे ही बताये जाते हैं, जो पहले के 
राज्यवादी बताते आए है। आम तौर पर इस सम्बन्ध में दो 
- दलीलें दी जाती है :-- 


१--यह कि इस प्रकार का शासन छोटे क्षेत्र में ही सम्भव है। 
किसी बड़े देश में यह रूप व्यावहारिक नहीं हो सकता । 


२--यह्‌ कि साधारण प्रजा का सीधा प्रतिनिधित्व होने से 
“शासन और व्यवस्थापिका सभाओ मे योग्य आदमी नहीं 
पहुँचते और इस लिये शासत नीति कमज़ोर एवं दोप-युक्त 

बन जाती है। 


ये दलीलें अधिक बल के साथ और बहुत काल से दी जञाती 
रही हैं और इसीलिये जो लोग बहुधा दूसरों दी के विचारों को 
लेकर बुद्धिमान्‌ बनने के आदी हैं वे प्रायः इन्हें मान लेते हैं। 
परन्तु इतिहास और राजनीति के जानकार लोग जानते हैं कि 
ये सबंथा थोथी बातें हैं. और लोगों को ग़लत रास्ते पर डालने 
के लिये गढ़ी गई हैं. वास्तव मे “विस्काउण्ट ब्राइस! के शब्दों मे 
कहें तो--“व्यावहारिक रूप से अपने क्षेत्र में शासन करने का 
अबसर दिया जाना ही, जनता के लिये प्रजातंत्र शासन चलाने 
की शिक्षा का प्रधान साधन है ।” 

मि० आ्ाइस ही इस संबन्ध में आगे कहते है: “पिछड़े हुए 
समूहों मे शिक्षा का प्रचार एक वाब्छनीय काये है । परन्तु वह 


( ९१० ) 


उन्हें प्रजातंत्र चल्ाने के लिये अधिक योग्य बना दे, यह कोई 
आवश्यक बात नहीं है | यही क्यो, वह उन्हें और अधिक 
अयोग्य भी बना दे सकती है।” ( मोड डिमोक्रेसीज् पहला 
भाग प्रू० ८६ ) सार यह कि राज्यवादियों की ऊपर वर्णित 
दलील सर्बथा स्वार्थपूणं ओर थोथी है। यूनान जिन दिनों उन्नति 
के शिखर पर था, उन दिलों वहां प्रत्येक पुरुप-स्त्री को न केवल 
मताधिकार था गत्युत वहाँ की महासभा के अधिवेशन मे 
प्रत्येक को जाकर बोलने ओर बहस करने का भी अधिकार था | 
आज जो कहा जाता है कि जितने कम आदमी हों, उतना ही 
काम अच्छा और विचारपूर्ण होता है, उसके विपरीत वहां 
गंभीर से गंभीर संधिपत्र तक सात २ हज़ार की सभाआ में 
बहस करके स्थिर किये जाते थे। फिर भी उनकी भाषा और 
उसकी धाराऐँ उतनी ही नितिज्ञतामय और विचारपूर्ण होती थीं, 
जितनी कि आज के अच्छे से अच्छे नीतिज्ञों की। और समय 
तो इन कामों में आज से सी कम लगता था। अतः प्रश्न यह 
है कि यदि उस जसाने की कस शिक्षित एवं अशिक्षित जनता 
ऐसा कर सकती थी, तो अवसर और व्यावहारिक शिक्षा मिलने 
पर, शिक्षा और प्रचार के वैज्ञानिक साधनों से सम्पन्न, आधुनिक 
देशों की जनता वेसा क्यो नहीं कर सकती ? 

यह तो रही पुरानी बात, आज भी रूस ने इस चीज़ को 
व्यावहारिक बना कर दिखा दिया है। उसे स्थिटजरलेड की 
तरह छोटा देश भी नहीं कहा जा सकता | न ही यह कहा जा 
सकता है कि वहां की केन्द्रीय सरकार कमज़ोर है। क्योंकि जहां 
गत विश्वव्यापी महासमर के पूर्व इग्लेंड प्रथम श्रेणी की शक्तियों 
में और रूस तीसरी श्रेणी की शक्तियों मे था, वहां पिछली 
क्रांति के बाद का रूस आज अथम श्रेणी की और इंग्लेंड पांचवीं 
श्रेणी की सैनिक शक्तियों मे आ गया है । 


( ११ ) 


रही दूसरी दलील, सो उसका मूल आधार तो पहली ही 
दलील है। जब वही कसौटी पर नहीं ठहरती तो यह उठ ही नहीं 
सकती । क्योंकि-जैसाकि कहा जा चुका है, कि राजनीति स्कूलों 
मे पढ़ी जाने वाली वस्तु नहीं है। बह ऐसे विषयों में से है, जो 
व्यावहारिक शिक्षा द्वारा ही सीसी जा सकती है। यही कारण है 
कि पंजाब केसरी महाराजा रणजीतसिह और महाराष्ट्र वीर 
शिवाजी आदि अप और कम पढ़े होकर भी सफलनीतिज् और 
खतंत्र शासक हो गए और इंग्लेंड तक शिक्षा पाए हुए हमारे 
देशो रांजा आज भी लाडे ऋजेन के शब्दों में [,ग68 ॥7 
8०१०१ ८०४८४ सुनहरी पिंजड़ों की चुलबुलें बने हुए हैं । 


रूस सें भी जब पहले पहल क्रांति करके मजदूरों ने शासन 
अपने हाथो में लिया, तब पढ़े लिखों ने उनसे असहयोग कर 
इनका मज़ाक उड़ाना शुरू किया था कि--“देखें, ये लोग केसे 
शासन शकट चलाते हैं ?” परन्तु संसार भर के कूटनीतिज 
साम्राज्यवादी राष्ट्रों के अपनी सारी शक्ति लगा देने पर भी, 
मजदूरों के अकेले, नवस्थापित राज्य ने जिस प्रकार सफलता 
पू्वेक इनका सासना कर अन्त सें सारी दुनिया को अपने साथ 
सहयोग करने को वाध्य किया है, वह स्वतः इस बात का 
प्रमाण है कि राजनैतिक योग्यता स्कूली योग्यता पर निर्भर 
रहनेवाली वस्तु नहीं है। 


ठीक ऐसा ही उदाहरण स्विटजरलैंड का है । वहां व्यव- 
स्थापिका सभा के स्वीकृत कर लेने पर ही कोई “बिल” कानून 
नहीं बन जाता । स्वीकृत हो जाने पर उस पर आम जनता का 
मत लिया जाता है, जिसमे बनजारों की तरह घूमत रहने बाले 
पहाड़ी पशुपालक भी मत देते हैं । इस प्रकार जनता का बहुमत 
जिस स्वीकृत बिल को मित्र जाता है. वही कानून बनता है। 


( १२ ) 


इस विधान के फल स्वरूप वहां की जनता ने १८६६ से १८३६ 
तक व्यवस्थापिका सभा के बनाए और स्वीकृत किये हुए 
कानूनों में से ६६ स्वीकार किये और २६ बिल अस्वीकार कर 
दिये। उस समय अशिक्षित जनता के द्वारा शिक्षित नोतिज्ञों के 
बनाए इन विधानों के अस्वीकृत हो जाने पर योरोप में बहुत 
कुछ कहा सुना गया था। आम जनता को इस प्रकार श्रधिकार 
दिये जाने की निन्‍दा की गई थी और उसके भयंकर परिणामों 
के चित्र खींचे गए थे। किसी २ ने तो यहाँ तक कह दिया था 
कि स्विस संघ शासन नष'्ट-श्रष्ट हो जायगा। व्यवस्थापिका के 
सदस्य और शासन-विभाग के अधिकारी उदासीन हो जायेँगे। 
आदि आदि परन्तु पॉडित्याभिमानी स्वार्थियों की ये सब भविष्य 
बाणियां कूठी साबित हुई । इतना ही नहीं, कुछ वर्षों के बाद 
उन्हीं नीतिज्ञों को यह मान लेना पड़ा कि “जनता ने उन्हें 
अश्वीकार कर दृरदर्शिता का काम किया था । वे स्वीकृत हो 
जाते तो उनसे राष्ट्र को बड़ी हानि पहुँचती ।” अस्तु 

इस पुस्तक का विषय प्रजावाद का इतिहास देना नहीं, 
प्रत्युत पाठकों के सामने केवल मतदान की वर्तमान पद्धतियों के 
भेद और उनके गुणावगुण रखना है, ताकि प्रजाबाद के इस 
महत्वपूर्ण अंग के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाकर वे लाभ 
उठा सके अतः अब हस उसी विषय को प्रारम्भ करते हैं। 








आधुनक मताधिकार 
आर 4 2 अब आग 
इंडलेंड 


आधुनिक मताधिकार अथायें, उपरोक्त दोनो (रूस और 
स्विटजरलेड ) देशो को छोड़कर, यद्यपि वे सव अजातंत्र के ही 
नाम पर जारी हैं, तथापि किसी भी देश मे वे पूरे प्रजातंत्रीय 
सिद्धान्त के अनुसार नहीं है। इसीलिये इन्हें विद्वान लोग प्राय: 
प्रतिनिध्यात्मक सरकारे छाए (५0एश॥707ा 
कहते है। इनके विकास का इतिहास भी कम पेचीदा नहीं है । 
आज तो ये शासन अणालियां फिर भी किसी हृद तक इस नाम 
को चरितार्थ करती है, परन्तु अपने शैशब काल में तो वे सर्वेथा 
विपरीताथ वाली थीं। अथोत्‌ नाम के लिये वे प्रजा की प्रतिनि- 
ध्यात्मक संस्थाएं कही जाती थी, परन्तु वास्तव में होती थी 
राज्यसत्तावादियों की प्रतिनिध्यात्मक सरकारे | 

उदाहरण के लिए इंगलेण्ड की पालियामेट--जो पार्लिया- 
मेटो की माता थी--सन्‌ १८३२ के सुधारों के पहले सर्वथा 
लाई स्‌ ( जिमीदारो और जागीरदारों ) के प्रतिनिधियों की 
संस्था थी । प्रजा के अन्य वर्गों का उसमें एक भी प्रतिनिधि न 
होता था। 


( १६ ) 


१८३२ के सुधारों ने पहले पहल मध्यम बर्ग के कुछ भाग को 
मताधिकार दिया । इसके पहले इंगलेंड का शासन ठीक वैसा ही 
था, जैसा कि सरदारों की प्रधानता के युग में मेवाड़ में था। 
खजाने पर राजा का अधिकार था और शासन के बारे में वह 
जैसे और जब चाहे आइडिनेंस निकाल सकता था। हां, जागीर- 
दारों पर वह हाथ न डालता था और इसलिये वे भी खुले मु ह्‌ 
जनता को लूटते थे। व्यापारी वर्ग की भी बुरी दशा थी। प्राय 
देश भर के लिये आवश्यक कपड़े और मसाले भारत से इंग्लेंड 
जाया करते थे। प्रजा भरपेट परिश्रम करके भी भूखों ही 


भरती थी | 
आन्दोलन 


आखिर प्रजा ने तंग आकर सब्‌ १६६० ६० में अपने 
प्रतिनिधित्व के लिये आन्दोलन शुरू किया । शासकों ने भी 
अपने स्वभाव के अनुसार इसे दबाने की चेष्टा की । परन्तु इस 
चेष्टा ने उसे दवाने के बजाय ओर भड़का दिया । अन्त से सन्‌ 
१६८८-८६ में वहां क्रांति हो गई एवं तब कहीं जाकर प्रजा को 
थोंडे से प्रतिनिधि भेजने का श्रधिकार मिला । 

परन्तु इस से जनता को लाभ कुछ नहीं हुआ । क्योंकि 
प्रथम तो उस के प्रतिनिधि बहुत थोड़े थे। दूसरे उस्मेदवारों की 
योग्यताएँ ऐसी निश्चित की गई थीं कि उस हेसियत के आदमी 
उनके वर्गों मे प्रायः मिलते ही न थे और इसलिये उन्हें उन ही 
वर्गों के लोगों मे से अपने प्रतिनिधि चुनने पड़ते थे, जो शासकों 
से मित्ञ जा सकते थे ; यथा बड़े २ व्यापारी आदि | 

स्वभाचतः यह स्थिति देखकर तीसरे जाजे के समय में 
जनता ने फिर आन्दोलन शुरू किया । परन्तु इसी समय फ्रांस 
में राज्य क्रांति हो गई। ओर इसके वाद तो नेपोलियन के युद्ध 


€( ९१७ ) 


का तांता ही बंध गया । अधिकारियों ने भी इस स्थिति से खब 
ल्ञाभ उठाया। उन्होंने देश की रक्षा के नाम पर गरीबों से 
अपना असन्‍्तोष हृदय में ही दवा रखने की अपील की ओर 
भावुक जनता सान गई। यह भी विश्वास दिलाए गए कि 
अशान्ति और युद्धों से छुटकारा पाते ही प्रजा के लिये स्वर्ग का 
द्वार खुल जायगा । उसे मुँह मांगे अधिकार दे दिये जायेंगे । 


परन्तु फ्रांस की क्रांति को धीरे-धीरे चालीस वर्ष बीत गए। 
उसकी फैलाई हुई चिंगारियां भी बुक गईं ओर उसकी स्प्रतियोँ 
भी धुंदली पड़ चली। फिर भी स््रये का हार नहीं खुला। प्रजा 
को कोई अधिकार नहीं दिया गया। यही क्‍यों, शासक बर्गे 
वाले उस “दु:स्वप्न” को सानों भूल ही गए। 


दूसरा आन्दोलन 
की विवश हो जनता ने फिर आंदोलन शुरू किया | इस 
आंदोलन की यति भी पहले से तीत्र थो। शासकों ने भी फिर 


एक बार इसे दवा देने की कोशिश की । जनता ने भी हृढ़ता से 
सामना किया । 


इसी बीच फ्रांस में दूसरी राज्य क्रांति हो गई। अधिकारियों 
ने पहले ही की तरह इस अबसर से भी ल्ञाभ उठाना चाहा। 
देश-रक्षा के नाम पर जनता से आन्दोलन रोकने की अपीलें की 
गई। परन्तु अब जनता इन चालों को समझ चुकी थी। 
काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। इसी लिये उसने आन्दोलन 
को बन्द करने के बजाय क्रान्ति कर डाली, और इसी का 
फल्न थे १८३२ के सुधार। >- 


परन्तु ये सुबार भी चालो से खाली न थे। उनमे भी 
मताधिकार इंतना संकुचित रक्खा गया था कि किसान, मजदूरों 
र्‌ 8 


ओर कारीगरो के सच्चे अतिनिधियों का शासन यंत्र मे घुसना 
प्रायः असम्भव था। हाँ, इस बार जनता के आधिक कष्ट कम 
करने का विशेष रूप से प्रयत्न किया गया। व्यापार रक्षा के 
लिये भी नई योजनाएँ की गई । इसी जमाने में भारतीय माल 
पर मनमाने टैक्स लगाकर इंग्लैंड के उद्योग धन्दों को उन्नत 
करने का उपक्रम किया गया। 
१५८6६ की क्रांति 

परन्तु ऐसे उपायों से जनता अधिक दिन शान्त नहीं रह 
सकती । विशेषत: जब कि उसकी आँखों के सामने फ्रांस की 
क्रॉति हों चुकी थी। और भी कुछ बातें उसे बल देनेवोली हो 
गईं। इस समय पार्लियामेट में चुनकर जाने वाले तो प्रायः दो 
ही वर्गों जिमीदारों और बड़े-बड़े व्यापारियोंके व्यक्ति होते थे, 
परन्तु मताधिकार मध्यम श्रेणी के लोगो को भी था। 
स्वभावत: हमारे नेशलिस्ट, लिबरल ओर स्वराजिस्ट आदि दलों 
की तरह इंग्लैड के इन दोनो दलों में प्रतिद्वन्दिता चलती रहती 
थी। प्रत्येक दल यह चेष्टा करता था कि वह अपना बहुमत बना 
ले, ताकि वह अपने बर्गे के लिये हित कर क़ानून बना सके । 
और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रत्येक वर्ग जनता को अपनी 
ओर आकर्षित करने को वाध्य था। अतः स्वभावतः व्यापारी 
बे ने साधारण जनता को अपने पक्ष से लेने के लिये उसके 
मताधिकार का प्रश्न उठाया । “आइट” ओर ““्लैडस्टन” जैसे 
व्यक्ति इस आन्दोलन के अगुआ वन गए और इस प्रकार प्रगति 
शीघ्र बलबती हो गई । 


इसके फल से १८६७ इस्बी में फिर सुधार हुए। इस बार 
कारीगरों और किसानो के भी एक भाग को मताधिकार मिला । 
परन्तु इसका लाभ भी विशेष रूप से उक्त दो वर्गों को ही 


( १६ ) 


मिलता था। कारण, प्रथम तो उस्मेदवारों की योग्यताएँ ऐसी 
निश्चित कर दी गई थीं कि उस श्रेणी के व्यक्ति इन वर्गों में 
बहुत कम निकलते थे । दूसरे चुनाव पद्धति इतनी व्ययशील 
रक्खी गई कि ग़रीब बे जब तक पूर्णतः संगठित न हों, उसका 
पूरा ल्ञाभ न उठा सकते थे। तीसरे, इसी वग्गे के लोग जनता के 
नेता बन गए थे और शब्द जाल द्वारा उसे अपने पंजे में फंसाए 
हुए थे । 


धीरे-घोरे यह स्थिति जनता की दृष्टि में आने लगी । सब तो 
नहीं, कुछ लोग ऐसी चालो को समभने लगे। फलतः फिर 
आन्दोलन उठा और १८८४ ई० मे पुनः कुछ सुधार हुए एवं 
इस बार किसानों और कारीगरों के बड़े काफी भाग को मता- 
घिकार मिल गया | 


मज़दूरों में जागृति 


परन्तु मजदूरों ओर स्त्रियों को अब भी मताधिकार न था 
ओर चूँकि इज्जलेण्ड उद्योग प्रधांन देश बन चला था और गाँवो 
की जनता निरन्तर कारखानो में भरती होकर मजदूरों की संख्या 
बढ़ा रही थी, अतः देश का बहुमत अब भी अधिकार-विहीन 
ही रहा। ऐसा करने का मुख्य कारण यह भी था कि शहरों 
मे रहने से मज़दूर लोग राजनेतिक प्रश्नों को जलंदी सममने 
लग जा सकते थे। गाँवों में तो राजनेतिक ज्ञान को पहुँचते 
काफी समय लगता है और इसलिये वहाँ के लोगों के अज्ञान 
का लाभ उठा उपरोक्त वगे आसानी से उनके प्रतिनिधि एवं 
नेता बने रह सकते थे | किन्तु शहरों में यह अधिक दिन 
सम्भव न था। यही कारण थाकि मजदूरों को मताधिकार 
देने मे बराबर टाला-दूली होती रही । 


( रे० ) 


आखिर इस वर्ग में भी असन्तोष पैदा हुआ, और स्त्रियों 
तथा मजदूरों ने भी मताधिकार के लिये आवाज़ उठाई । इस 
प्रगति को दबाने मे भी कसर नहीं रक्खी गई । परन्तु गिरते 
पड़ते अन्त में वह बलवती हो ही गई। और इस प्रकार ३० चर्ष 
से अधिक आयु की स्त्रियों तथा मजदूरों के अधिकांश भाग को 
१६१८ इसी से सताधिकार मिल गया | 


परन्तु इस मताधिकार का भी पूरा उपयोग असस्भव बना 
दिया गया | क्योंकि “हाउस आफ कामन्स,” जिसमें इन सब 
दलों के प्रतिनिधि चुने जाते थे, अकेला ही किसी बिल को 
स्वीकार करके कानून नहीं चना सकता था । उसका “हाउस 
आफ लाइडंस” से भी स्वीकार होना अनिवाय था। और हाउस 
आफ लाइंस्‌ में तो वंशालुंगत जिमीदारों एवं जागीरदारों के ही 
प्रतिनिधि होते हैं। जनता पक्ष के लिये उसमें स्थान न तो पहले 
था, न अब है । 


दी व्यवस्थापिका सभाएंँ 


पतिनिध्यात्मक शासन के नाम पर अग्रतिनिध्यात्मक शासन 
या प्रजाबाद के लाम पर वर्गेबाद की यह दूषित पद्धति इद्जलैए्ड 
की पार्लियामेण्ट की ही विशेषता नहीं हे | अधिकांश देशों 
में उन देशों में भी, जहाँ अत्येक बालिग़ व्यक्ति को 
मताभिकार प्राप्त है वहाँ सी भिन्न-भिन्न उपायों से वास्तविक 
लोकमत का प्रभाव शासन पर न पड़ने देने की ऐसी व्य- 
चस्थाएँ हैं । 

ऐसे उपायों में से एक प्रधान उपाय दो व्यवस्थांपिका 
( कानून बनानेवाली ) सभाओं की पद्धति है। आम तौर पर 
इनमें से एक साधारण जनता के भिन्न-भिन्न वर्गो' के वा 
सम्मिलित चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी होती है, और दूसरी 


( २१ ) 


अल्पमत-कम संख्या वाले सेमूहों के प्रतिनिधियों की | ओर चूंकि 
दुनिया भर में अल्प संख्या घनवानो और भूस्त्रामियों की ही है, 
जाति, धर्म आदि के आधार पर अधिकांश देशों मे चुनात्र नहीं 
होता, अतः इसदूसरी सभा मे बहुमत आम तौर पर राज्यवादियों 
और पू जीपतियों का होता है। यह बनाई ही इसलिए जाती है कि 
यदि जनता के ग्तिनिधियों की व्यत्रस्थापिका सभा शासन यंत्र मे 
कोई ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहे, जिससे बड़े लोगों के 
स्वार्थ को धका पहुँचता हो, तो दूसरी व्यवस्थापिका सभा उसे अस्वी- 
कार कर देती है। वह उसे तब तक क्लानून नहीं बनने देती, जब 
त्तक कि वह स्वेथा या अधिकांश में उसके अनुकूल न बन जाय । 
यही कारण है कि इ“्लेड और दूसरे देशों में अनेक बार मजदूरों 
या किसानों के प्रतिनिधियों का वहुमत हो ज्ञाने पर भी, वे कभी 
साधारण ग़रीब जनता के लिए बह स्थिति पैदा नहीं कर सके, 

- जो बड़ों की बनी हुई है। इस प्रकार कूटनीति पूर्ण चुनाव 
पद्धति की बदोलत नाम के लिए देश के बहुमत या प्रजा के 
हाथ मे शासन होने पर भी, सर्वत्र प्रायः अल्प-संख्यक सत्ता- 
धारियों की ही तूती बोलती है। 


ओर चालें 


इस के अतिरिक्त और भी बहुत सी चालें सम्पन्न लोगो की 
ओर से अपना फौलादी पंजा शासन पर जमाए रखने के लिए 
चली जाती हैं। ग़रीबों मे से जो व्यक्ति कुछ योग्य निकलता है, 
उसे पढ़, प्रतिष्ठा, सम्पत्ति आदि देकर खरीद लिया जाता है। 
वह ऊपर से ग़रीबों का सेवक बना रहता है। पूजीपतियो और 
राज्यसत्ता को कोसता रहता है और इस प्रकार ग़रीब का सर्वत्र 
प्रतिनिधि बन जाता है। परंतु जब व्यावहारिक रूपसे कुछ करने 


( हेरे ) 


का प्रश्न आता है, तब वह पू'जीपतिया ओर सत्ता का ही लाभ 
पहुँचाता है। कभी ग़रीबों की हितरक्षा के अवसर पर बह बीमार 
हो जाता है ओर कभी अन्य कारण से अनुपस्थित हो जाता है। 
इस प्रकार लोगो को श्रम मे डालकर वह काफी अरसे तक 
प्रतिष्ठा के साथ उनका नेता बना रहता है। 


इसके अतिरिक्त बहुत से पृ'जीपति या सत्ताधारी स्वयं 
भी जनता का रुख देख कभी साम्यवादी और कभी कम्यूनिस्ट 
तक वन जाते है। धन से खरीदे हुए प्रचारक और समाचार- 
पत्र तो उनके हाथ मे होते ही हैं, अतः उन्तके बल पर बिना कोई 
त्याग की ठोस सेवा किये, थोड़े से थोड़े समय में वे प्रसिद्ध नेता 
बन जाते है। और जनता के मस्तिष्क एवं विचारों का निर्माण 
तो आज कल उपरोक्त दो साधनों से होता ही है। अतः वह भी 
उस पर जल्दी विश्वास करने लग जाती है। 


इसी तरह भिन्न २ आकर्षक और भ्रामक नामोंवाली संस्थाएँ 
खोली जाती हैं। आश्रम स्थापित किये जाते हैं। इनमे वैतनिक 
नोकर रक्खे जाते है । उन्हें अच्छे लेखक एवं संगठनकर्ता बनाया 
जाता है। हां, इन की संस्थाओं की चोटी अपने हाथ में रक्खी 
जाती है। इनके कार्यकर्ता स्वय॑ कदाचितू ही किसी व्यवस्था- 
पिका के लिये खड़े होते है। उन्हे आवश्यकता ही क्‍या है, जब 
कि भिन्न २ रूपो में उन्हे प्रतिष्ठा के साथ काफी धन मिलता है। 
वे केवल निःस्वार्थ सेवा का चोला पहने रहते हैं। यहां तक कि 
सार्वजनिक सेवाओं और उसके कामों में भी जनता से कुछ 
व्यय नहीं कराते । ऊपर से कहते हैं-“इन ग़रीबों के पास क्या है, 
जो इन से खर्च करावें। इनके लिये तो धन इन धनियों से लाना 
चाहिये, जो इन्हीं को लूट २ कर मोटे बने हुए हैं।” भोली 
जनता इन बातो पर मुग्ध हो जाती है। वह बिचारी क्या समझे 


( २३ ) 


कि इन का वास्तविक ध्येय कुछ और है। यद्वि बच्चे को सदा 
गोदी में खखा जाय एवं अपने हाथ पैरो से काम चिल्कुल न 
करने दिया जाय तो वह पंगु हो जायगा | इसी श्रकार जो समूह 
अपना संगठन, अपनी शिक्षा, अपनी रक्षा ओर अपने भरण-पोपण 
के लिये दूसरों पर ही निर्मेर रहता या रक्खा जाता है, इसमे 
स्वावलम्ब नहीं आ सकता । वह सदा के लिए पर मुखापेज्ञी चन 
जाता है। ओर जिस दिन वह स्॒तंत्र विचार का आश्रय लेना 
चाहे, उसी दिन दाता लोग अपनी मुट्ठी वंद कर के पलक मारते 
में उसके माया के संसार को चौपट कर दे सकते हैं. इसके अति- 
रिक्त, इस विधि से ऐसे संगठनों मे काम करने वाले सव 
कार्यकर्ता दाताओं के हाथ मे और उनके इ'गित पर चलने वाले 
रहते है उनका ध्येय वेतन कमाना होता है, न कि सेवा | 


इसो दृष्टि से ऐसे दल ग़रीबों का संगठन स्वावलम्बन के 
आधार पर नहीं करते | अपना धन खर्च करके करते है। ताकि 
उनके आन्दोलन का उपयोग अपने लाभ के लिये, जब तक 
आवश्यक हो, कर लिया जा सके और फिर जिस दिन इच्छा 
हो, उसे तुरन्त खतम कर दिया जा सके। यही इस परोपकार 
और दया की भावना का रहस्य होता है। ऐसी संस्थाओं का 
राजनैतिक होना जरूरी नहीं होता वे विशुद्ध घार्मिक (मिशनरी) 
भी होती हैं और जो बाल्चर संघ जैसी अद्ध राष्ट्रीय अथवा 
शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी भी। परन्तु विचारे अशिक्षित गरीब 
इन पेचीदगियों को क्‍या समझें ? 


चस इस अकार प्रभाव जमा कर चुनाव का अवसर आते ही 
उस भ्रभाव का उपयोग कर लिया जाता है और दाताओ की 
पसन्द के आदमी चुन लिए जाते हैं। 


( रे४ ) 


यही क्यों, यदि सत्ताधारियों को कही टालस्टाय श्रथवा 
पोष जैसा व्यक्ति मिल जाता है तो वे उसे फोरेन अवतार बना 
देते हैं और फिर उसके प्रभाव की दूकानदारी करते हैं। 


इसके अलावा ऐन मौकों पर भिन्न मिन्न प्रकार की 
रिशवतों से मतदाताओं उस्मेदवारों भर प्रचारकों की खरीदा 
जाता है। किसी को पद का, क्रिसी को नोकरी का, किसी 
की ठेके आदि देने का और किसी को व्यापारिक प्रल्ो- 
भन दिया जाता है। भिन्न २ समूहों और जातियों की 
संस्थाएँ बनवा कर उन की बागडोर अपने एजेंटों के हाथों मे दी 
जाती है। साधु. महन्तों और धर्मोचायों को खरीदा जाता है। 
समाचार-पत्र खरीदे जाते हैं। अधिकारी मोल लिये जाते है। 
शिक्षा संस्थाओं के द्वारा जनता के मस्तिष्क को विक्त कराया 
जाता है। जातियों और धर्मों मे दल्बन्दियां कराई जाती है। 
पड़यंत्र कराये जाते है। लूटभार और मारपीट कराई जाती है। 
छोटे धनवानों ओर मध्यमवर्ग के लोगों को भिन्न २ प्रकार के 
प्रलोभन दे अपने बर्ग और ग़रीब जनता के विरुद्ध ओज़ार 
बनाया जाता है। 

रार यह कि धन, सत्ता और धूतंता की त्रिपुटी हारा जो 
कुछ भी होता है, सब किया जाता है, ऐसी अवस्था में कया 
आश्चर्य है यदि सावारण जनता सब कुछ करने पर भी अन्त 
में अपने को असमर्थ पाती है ? 

परिणाम 

इस स्थित का परिणाम यह हुआ है कि आज प्रत्येक देश 
में पुराने ऋषि, पण्डो, पुजारियों और महन्तो की जगह 
706६5४०४०| ?20॥080००॥5 'पिशेब्र राजनीतिज्ञो के दत् 
पैदा हो गए है। ये लोग प्रत्येक चुनाव में जनता को आकर्पित 


( रे ): 


करने के लिये नए २ सांग रचते हैं और नित्य नए खेल खेलते 
हैं। जनता बिचारी इन चाज्लों को तों समझने मे अरमर्थ है, 
परन्तु इतना उसे अवश्य विश्वांस हो चला है कि ये प्रति- 
निध्यात्मक संस्थाएँ निकम्पी है वे उसका कुछ भला नहीं कर 
सकती । लोगों का व्यवस्थापिकासभाओं से ही नहीं, 
प्रजातंत्र आदि पर से भी विश्वास उठ चला है। वे प्रायः कह 
उठते है कि “इस बेलगाम प्रजावाद से तो राज्यवाद ही भला ।” 
क्योंकि आखिर इसमे इन सारे कूट-चक्रों में जो अनन्त धन 
व्यय होता है, वह भी तो भिन्न-भिन्न रूपों से साधारण प्रजा से 
ही वसूल किया जाता है और इसीलिये प्रत्येक शासन-सुधार 
का अनिवार्य परिणाम करभ-बृद्धि होता है। ओर साधारण प्रजा 
का अशिक्षित व्यक्ति उन पेचीदृगियों को क्‍या समझे, जिनके 
द्वारा प्रजावाद को असफल्ञ बनाया जा रहा है | वह तो अपने 
सुख दुख पर से ही शासन की बुराई भलाई का अनुमान करता 
है और इसीलिये प्रजावाद को कोसने लगता है । 


परन्तु धू्त सत्तावादी उसकी इस निराशा से भी लाभ 
उठाते है। वे उसकी इस धारणा को यह कह कर और हृढ़ करने 
की चेष्टा करते हैँ कि हम तो पहले ही कहते थे कि “प्रजाबाद 
बुरा है। सर्व-साधारण मे शासन करने की योग्यता नहीं 
होती ।” इत्यादि 


ग़नीमत यही है कि साधारण प्रजा मे भी अब सब ही मूखे 
नहीं है। इस के अतिरिक्त समष्टिवाद के प्रचार ने बहुत कुछ 
लोगों का भ्रम दूर कर दिया है और इसलिए अब जहाँ साम्य- 
बादी सरकार स्थापित करना असम्भव है, वहाँ भी लोग निराश 
हो जाने के स्थान पर वतेभान चुनाव पद्धतियों से ही भिन्न रे 
प्रकार के संशोधन कर आगे बढ़ने की चेष्ठा कर रहे हैं। यही 


( २६ ) 


कारण हैं कि आज प्रायः शत्येक श्रजातंत्रीय देश मे चुनाव 
पद्धति के सुधार कां आन्दोलन चल रहा है। 


नए उपादध 


लागो का अविश्वास, उपरोक्त कारणों से, व्यवस्थापिका 
सभाओं में इतना गहरा हो गया है कि बहुत से देशों में उनके 
सदस्यों को लोग घ॒णा-पूवक [20027 न्‍्वात “लुटेरा दल” 
7902७ ० 4ए 8059८ “पजीवादियों के दत्त फ्रे एजेंट” 
8०॥9)॥ 74०८४ “सार्थी खोली” >श८छ॥०765 “भाड़े के 
टट्ट” आदि नामो से पुकारते हैं । ( [00008॥05 0। ])0॥0- 
07909 )। 


इतना ही नही, व्यवस्थापिकाओ द्वारा और उनके चुनावी 
में उपयोग किये जाने के कारण ही, लोगों को पुलिस, अदालतों 
और शिक्षकों तक पर अविश्वास हो गया है ओर आज प्राय 
सर्वत्र यूनान की तरह यह चेष्टा हो रही है कि इन सबकी 
चोटी सीधी साधारण जनता के हाथ में हो । 


! इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये योरोप के राजनीति विशारदों 
ने चार नए उपायों का आविष्कार किया है--]२९(८/८॥०१०॥ 
[राव ० ०८०) 200 ७95००, हमारे देश में तो 
चहुत से शिक्षित तक इन शब्दों से परिचित भी नहीं हैं। इन 
शब्दों को तो बात दूर, बम्बई कांग्रेस में जो कांग्रेस चुनावों के 
लिये 5778॥० 7शारश४ ४0४ ५४०४ की पद्धति स्वीकार 
की गई, उसी के सम्बन्ध में कई विद्वान और सम्पादक तक 
उस समय यह पूछते देखे गऐ थे कि “सिग्ल टांसफरेब्ल वोट” 
किसे कहते हैं 


( २७ ) 


चूँकि हमारा देश भी अजाबाद के उम्मेदवारों में से एक 
है और ये सब कठिनाइयां किसी न किसी रूप में उसके सामने 
भी आने लगी हैं और आवेंगी, अतः इस पुस्तक मे इसी दृष्टि 
से भिन्न-भिन्न चुनाव पद्धतियों का विवेचन किया जा रहा है 
कि देशवासी इससे लाभ उठाकर, हो सके तो उन खतरों से 
चचकर चलें, ज्ितते न बच कर ओर देशों की जनता ने हानि 


उठाई है। 








सुधार को आवश्यकता 
(.2<॒ करू ४7 ३ 


आजकल कानूनों का युग है। क्या बुराई और क्या भल्ताई, 
आजकल सब कुछ क्वानून के नाम पर और क़ानून द्वारा की 
जाती है। व्यवस्थापिका सभाएं इन कानूनों के घड़े जाने के 
कारखाने हैं। परन्तु चूकि मानव समाज में इस समय बड़े २ 
भेद, उपभेद वर्तमान है, जिनके स्वार्थ एक दूसरे से प्रथक्‌ ही 
नहीं, एक दूसरे के विरद्ध भी हैं, अतः इनमे सदा एक दल नहीं 
रह पाता । कभी किसी द् का बहुमत हो जाता है, कभी किसी 
का। इसीलिए इन व्यवस्थापिकाओं के बनाए क्ानूनों में भी 
बहुत कमर स्थिरता होती है। इस चुनाव में आया हुआ दल एक 
कानून को बनाता है और दूसरे चुनाव मे विजयी हुआ दूसरा 
दल उसे रद्द कर देता है। 

यही कारण है कि लोग नित्य की इस उथल पुथल से ऊब 
गए हैं और किसी ऐसे अश्न की खोज मे है, जिसके द्वारा इस 
अस्थिर और अनिश्चित जीवन मे यत्किख्नित स्थिरता त्ाई जा 
सके | और वह उपाय इसके सिवाय और क्या हो सकता है कि 
शासन और व्यवस्था की बागडोर उस साधारण जनता या 
बहुमत के हाथ मे दे दी जाय, जिसके हितो से समानता है | 


इसका एक और भी कारण है। आख़िर “राज्य” , है क्या ? 
जनना की सामूहिक व्यवस्था के लिये उसकी ओर से बची और 


( ३२ ) 


बनाई हुई संस्था ही न? वैसी अवस्था में वह संस्था राष्ट्र की 
जनता के मनोनुकूल चलने वाली ओर उसकी इच्छाओं को ठीक 
व्यावहारिक रूप देनेवालों होनी चाहिये। तब ही वह जनता 
की प्रतिनिधि कही जा सकती है, अन्यथा नहीं | यदि जनता का 
प्रबल बहुमत किसी देश की व्यवस्थापिकाओं में अल्पमत में 
रहता है, तो यह निश्चित है कि ऐसी सरकार अपने को प्रजातन्त्र 
या अपनी मजा की सरकार कह कर संसार को धोखा देती है। 
ऐसी सरकार अधिक दिन तक जनता की विश्वासपात्न एवं 
श्रद्धाभाजन नहीं रह सकती। पार्टी के अनुशासन के नाम पर 
कोई सरकार या दल अपने व्यवस्थापिका के सदस्यों और उनके 
मस्तिष्क फो भत्रे ही गुलाम बना के, परन्तु जनता की स्वतन्त्र 
विचारशक्ति को कोई सदा के लिये गुलाम नहीं बना सकता। वह आगे 
पीछे ऐसी सरकार के अनुशासन को भंग करेगी और अशान्ति 
को जन्म देगी | (७7५ -१08000778 ( शासनारूद दल का 
अगले चुनाव में सफल होने के लिये मताधिकार और चुनाव- 
क्षेत्र आदि के सम्बन्ध में गुप्त चालें चलना--यथा चुनावन-न्षेत्रो 
का पुनर्विभाजनादि ) और «7 [079०5 ( किसी क्षेत्र मे 
किसी एक दल का बहुमत न होने पर परस्पर विरोधी दत्न मिल 
कर समभोते द्वारा जिस किसी एक को खड़ा करें ) उस समय 
कुछ काम नहीं आते । अस्तु, 

अब हम प्रत्येक अ्रकार की चुनाव-पद्धति और उसके गुण 
दोष संक्षेप से पाठकों के सामने रखते हैं । 


सिंगल चोद. ( शरठा,5 ए078) 
इसका ध्येय था योग्यतम उस्मेदवार का सब वोटरों-मत- 


ध्येय रिओं के बहुमत से चुना जाना। साथ ही यह भी कि 
एक मतदाता को एक ही बोट देने का अधिकार होने से वह 


( ३३ ) 


उसका प्रयोग विशेष विवेक के साथ करे। केवल प्रसन्न करने 
के लिये किसी को न दे दे | 


इस पद्धति में प्रत्येक मतदाता (वोटर ) को एक ही मत 

व्यावहारिक फिंसी एक उस्मेदवार को देने का अधिकार होता 

पदति.. है। यह सन्‌ १६०० ई० में पहिले पहल जापान में 
प्रचलित किया गया था । 


प्रारम्भ मे यह कुछ लामदायक साबित हुआ था। परल्तु आगे 
चल कर राजनैतिक मदारियों ने इसे ओर भी हानि- 
कारक घना डाला | इसमे सन्देह नहीं कि यदि एक 
चुनाव क्षेत्र से दो ही उम्मेदवार खड़े हा और मतदाता अपने 
मत का मूल्य जानते हों, तो अधिकांश मत से अधिक योग्य 
व्यक्ति ही इस पद्धति से चुना जा सकता है ओर वह प्रजा के 
बहुमत का प्रतिनिधि हो सकता है, परन्तु आज तो चुनाव ज्षेत्र 
ईमानदारी के अखाड़े नहीं हैं। आज तो समर्थ उस्मेदवार 
अपने पक्ष के वोटों की संख्या निश्चित कर शेप वोटों को विभा- 
जित कर देने के लिये चाहे जितने फरज़ी उस्सेदवार भी खड़े 
कर देते हैं। उदाहरण के लिये मान लीजिये कि एक चुनाव क्षेत्र 
मे एक धनिक वा सत्ताधीश के पक्षुपाती २००० बोटर है और 
कुल क्षेत्र मे १०००० वोटर हैं। ऐसी दशा से उत्त उम्मेदवार 
भिन्न-मिन्न वोटरों के दल मे लोक-प्रिय ६-७ उस्मेदवार खड़े 
कर देता है । यदि सान लीजिये कि इसके फल स्वरूप सब के 
पॉच-पॉच सो रुपये, जो फीस के जमा कराए जाते हैं, जब्त 
हो जॉय तो भी तीन साढ़े तीन हज़ार रुपये का ही सद्ठा 
(जुआ ) होता है जो किसी सम्पन्न व्यक्ति के लिये कठिन 
नहीं है। 

झ््‌ है 


आलोचना 


3] 


( ४ ) 


परिणाम यह होता है कि शेष सारे मत इतने उस्मेदवारों 
मे बेंट कर दो-दो हजार से कम संख्या में रह जाते है और 
धनिक उम्मेदबार अपने निश्चित वोटों से जीव जाता है। इस 
प्रकार यदि इन सब मतों को सच्चे भी मान लें तो भी वह जनता 
या मतदाताओं के वहुमत का प्रतिनिधि नहीं, केवल पंचमांश 
का प्रतिनिधि होता है । और यदि ये मत! रुपये के बल से 
वा अधिकारियों के प्रभाव, कर्म, अहसान, जाति, धर्स या 
रिश्ते के दबाव द्वारा आ्राप्त किये हुए हो, जैसा कि आ्रायः होता 
है, तो बह किसी का भी प्रतिनिधि नहीं होता। बह केवल 
मक्कारी और धन का प्रतिनिधि होता है। और ऐसा अतिनिधि 
या ऐसे प्रतिनिधियों से बनी व्यवस्थापिका जनता के हिंतें! की 
क्या रक्षा करेगी ? बहुधा इसके फल से एक दल का--बह भी 
प्रजा पर अत्याचार करने वाले दल का-शासन दृढ़ होता है। 
कही कहीं इसे “सिर ट्रांसफरेब्ल बोट” भी कहा जाता है, 
परन्तु वह युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । 

सेकण्ड बैलश (520007 80.,07 ) 


/सिग्ल वोट” पद्धति के उपरोक्त दोष को दूर करने के लिये 

ज्येय. हे पति का आविष्कार हुआ था। इस का प्रयोग 

फ्रांस जर्मनी, इटली, आस्ट्रिया, बेलजियम आदि देशो 

में हो चुका है। इसके भिन्न भिन्न देशो में भिन्न २ रूप हैं। 

इसका भुख्य ध्येय यह है कि सफल उम्मेद्बार मतदाताओं के 
बहुमत से ही चुना जाय । 

इसकी सब से सरल पद्धति यह है कि प्रत्येक उम्मेदवार के लिए 

प्रत्येक मतदाता को दो बार दो जगह मत देना 

व्यावहारिक पडता है| पहला मत उसका सुख्य माना जाता है 

पद्ति और दूसरा गौण | इस प्रकार दोनें। बार के मत 


( ३४ ) 


मिलकर जिसके पक्ष में सबसे अधिक मत आ जाते है, वही 
उस्सेदवार चुना जाता है।.._ 

फ्रांस मे उम्मेदवार की सफल होने के लिये यह आवश्यक 
होता है कि वह पहिले ही मतदान में वहुमत प्राप्त करे | अथात्त्‌ 
यदि उस चुनाव क्षेत्र मे १०००० बोदूस हे। तो इसे ५००० से 
ऊपर पहले मत मिलने चाहियें | परन्तु यदि किसी उस्मेदवार 
को इतने मत न मिलें, तो दूसरे, 'वैज्ट” में उसको ओरो की 
अपेक्षा अधिक मत मिल जाना ही काफी सममा जाता है। 


परन्तु अनुभव से सावित हो चुका है कि यह पद्धति भी पहली 
आलोचना पद्धति की तरह ही सदोष है। जहाँ कई उस्सेंदवार हर 
ही 'सीट” के लिये खड़े हो जाते हैं,वहाँ यह पद्धति भी 
जनता के हित की रक्षा नहीं करतो। जो घुणित चाले' पहली 
पद्धति को दूषित बनाती हैं, वे ही इसे भी निकम्मी वना डालती 
है। पहली में तो व्यक्ति का ही पतन होता है । परन्तु 
इसमे ते दलों का भी पतन होता है । क्योंकि किसी 
उम्मेदवार को सफल बनाने के लिये कई दलों को मिलाना आव- 
श्यक होता है और इसलिये दूसरे दलों से सहयोग करने के 
लिये प्रत्येक दल को किसी सीमा तक अपने सिद्धान्त छोड़ने 
पड़ते हूँ । चुना हुआ व्यक्ति भी "सात मामाओ के भानजे” 
की तरह किसी भी दल का सच्चा प्रतिनिधि नहीं वर सकता। न 
वह अपने विवेक के इंगितानुसार वहां लोक-हित के लिये 
कुछ कर सकता है, न किसी खास दल के कार्य-क्रम के अनुसार । 
उसे ठुवारा चुने जाने के लिये मतदाताओं का जो दल सत्र से 
अधिक संगठित हो--और इस युग गे वह सम्पन्न वर्गो का ही हो 
सकता है--उसी का गुलाम वना रहना पड़ता है | इसीलिये लोग 
इस पद्धति को घ॒ुणाह मानने छगे है । 


( ३६ ) 


सिंगल टांस्फ़रेब्ल वोद 
( एकाकी हस्तान्तरित भत्त ) 
यह एक प्रकार से सेकर्ड बैज्ञट का ही दूसरा रूप है। उपरोक्त 
ध्येय. खिति में जो दो २ बार चुनाव और अतिरिक्त व्यय 
तथा श्रभ की ममट पड़ती थी, उसे दूर करने के लिये 
ही इसका आविष्कार हुआ था। इसका उद्देश्य एक ही बार 
हुए चुनाव में “दूसरे बैलट” का कार्य पूरा कर लेना था । 
इसको भी व्यावहारिक रूप देने की कई पद्धतियां हैं। सब से 
सरल पद्धति यह है कि जितने उम्सेदवार एक पद के लिये 
हों, उनमें से जिसे वह सबसे योग्य सममता है। उसे 
बह अपना पहला बोट देकर उसके सामने (१)--चिन्ह 
बना देगा एवं जिसे श्रथम उम्मेदवार के सबेथा असफल होने की 
अवस्था मे बांब्छनीय समझे, उसका सत देकर उसके आगे (२) 
का चिन्ह बना देगा । इसी प्रकार और उस्सेदवारों के लिये 
करता जायगा। 
इस प्रकार मत ले चुके जाने पर, जिस उस्मेदवार के पक्त मे 
सच से कम सत आए हो, उसे असफल घोषित कर दिया जाता 
है ओर उसे मिले मत (२ ) के चिन्ह वाले मतों में सम्मिलित 
कर दिये जाते है ) इसी क्रम से जिसे या जिन्हें सब से अधिक 
मत प्राप्त होते है, ,चह या उन्हें 'सफल हुआ? घोषित कर दिया 
जाता है। 
यह पद्धति पहले पहल न्यूज़ीलैएड और न्यू साउथ वेल्स 
मे, पहली पद्धति द्वारा होने वाले चोटा के विभाजन 
की रोकने के लिये प्रचलित की गई थी। परन्तु इससे 
बह उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। क्योकि प्रायः प्रिकोश-संघर्ष में एक 
दल्ल को हराने को दूसरे दो दल मिल जाते थे । किसी सिद्धान्त 


ध्यावहारिक 


आलोचना 


( *३७ ) 


या जनहित का ध्यान नही खखा जाता था। और अनेक बार 
तो इसी उस्देश्य से दो दलों में विरोध तक करा दिया 
जाता था। 
ठ/पफराप४7ए० ४०78 ( आल्दनेंदिव वोट ) 
(या हस्तान्तरित मत पद्धति ) 
इस का ध्येय थोड़े वोटो के मिलने पर भी ऊपर वर्णित चालो से 
ध्येय शिली उम्मेदवार को सफल न होने देना है। इस ध्येय 
को यह एक सीमा तक पूर्ण भी करता है। 
परन्तु वास्तव में यह “सिंग्ल ट्रास्परेब्ल वोट” का ही दूसरा 
व्यवहार पद्धति रूप या भेद है। अन्तर इतना ही है कि कहीं २ 
“सिग्ल ट्रांस्फरेच्ल बोद” एक ही दूसरे उस्से- 
वार को दिया जा सकता है, परन्तु 'आलटनेटिव वोट' में यह 
सीमा नहीं है। इस पद्धति के अनुसार जिस चुनावनक्षेत्र से 
जितने उम्मेद्वार चुने जाने हो, उतने ही मत प्रत्येक मतदाता 
दे सकता है। 
हस्तान्तरित मत पद्धति 


इस पद्धति से ऐसे ही निवोचन-छ्षेत्रों मे काम लिया जाता 
है जहाँ से कई-कई प्रतिनिधियों का निवाचन होने वाला हों। 
अलग-अलग दलो के उस्मेदवार खड़े होते हैं। इस पद्धति 
से हर एक बोटर को यह बताने का मौका दिया जाता है 
कि वह खड़े हुए उम्मेदवारों मे से सबसे अच्छा किसे सममता 
है और किन्हे दूसरे, तीसरे और चौथे आदि नम्बरों के योग्य । 
मतदाता जिस उम्मेदवार को सबसे अच्छा समभता है उसके 
नाम के आगे नम्बर १ लिख देता है, इसी तरह दूसरे उस्सेद- 
चारो के नाम के आगे भी बह अपनी पसन्द के अनुसार 
२,३,४ आदि नम्बर लगा देता है । 


( रेप ) 
पर्षाप्त संख्या 


इस पद्धति में एक बात यह भी समझ लेने लायक है कि 
चुनाव पयोप्त संख्या से होता है, अथात्‌ जितने प्रतिनिधि 
जिस क्षेत्र से चुने जाने जरूरी हो उनसे उस ज्षेत्र के मत बरा- 
बर २ बाँट दिये जाते है। इस प्रकार बाँटने पर जो संख्या 
निकलती है, वह पर्याप्त संख्या मानी जाती है; यानी उतने वोट 
जिस उम्सेद्वार को मिल जॉय वह चुन लिया जाता है। इस 
पद्धति को एक उदाहरण देकर हम ओर भी स्पष्ट कर देते हैं । 
मान लीजिये कि युक्तप्रांत से अखिल भारतीय महासमिति के 
लिए ५० सदस्यों का चुनाव होना है और प्रांत की ओर से 
चुने हुए अतिनिधियों की संख्या ५०० है, उस सूरत मे ५०० 
को ४० से भाग देने पर पर्याप्त संख्या १० आवबेगी। इस हिसाब 
से जिस उम्सेदवार को १० मत मिल जाँयेगे बही चुन लिया 
जायगा। 


विशेष लाभ इस पद्धति में यह है कि इससे किसी मतदाता 
का 'मतः बेकार नहीं जाता क्योंकि एक उस्सेदवार को पर्याप्त 
संख्या से अधिक जो 'मत मिलते हैं वे रद्द नहीं कर दिये जाते 
बल्कि दूसरे उस्मेदवारों को वह बाँट दिये जाते हैं। उदाहरण 
के लिये मान लीजिए कि हरिहर नाथ ने जिस उस्मेदवार को 
अपना मत दिया उसको दस मत पहिले ही मिल चुके है तब 
हरिहरनाथ का मत अतिरिक्त” मत गिना ज्ञायगा ओर वह 
उसके वोटों में जोड़ा जायगा, जिसके मास पर उसने नम्बर २ 
लगाया है। अगर उसमे भी आवश्यकता न होगी तो २रे, ४थे 
आदि जिसमें भी आवश्यकता समझी जावेगी उसी में जोड़ लिया 
जायेगा। यह अक्रिया उस वक्त तक बराबर चलती रहेगी जब 
तक कि पूरे सदस्य न चुन लिए जॉय | 


६ रे६ ) 


दूसरा भेद 27.7 पे 77ए७ ए07%8 


दूसरा भेद इसका यह है कि २,३,४ आदि नम्बरों का 
खयाल छोड़कर जितने अतिरिक्तमत बचते है, वे उन उस्सेद- 
चारों को दे दिये जाते हैं जिनकी पर्ग्राप्त संख्या पूरी होने में वहुत 
थोड़ी कमी रह जाती है | 
दोष 


इस प्रणाली में एक दोष तो यही है कि इसका उपयाग केवल 
अप्रत्यक्ष चुनाव मे हो सकता हे। दूसरा यह है कि यदि मत गिनने 
ओर वांदने वाले निष्पक्ष न हुए तो वे मतो को बांटने में काफी 
गड़बड़ी कर सकते है । तीसरी खराबों यह हे कि जो दल 
अधिक संगठित होगा और अपने मत समझ वूक कर देगा वही 
इससे ज्यादा लाभ उठा सकता है। अन्नान ओर असंगठित दल 
चहुमत वाला होकर भी हार खा जा सकता है। घ४दाहरण के 
लिए मान लीजिये कि विहार प्रांतिक कांग्रेस के कुज्ञ ६६ प्रति- 
निधि है| इनमे ४० जमींदार हैं। ओर विहार प्रान्त को अखिल 
भारतीय महासमिति के लिए केवल १२ सदस्य चुनने है। उस 
सूरत मे पर्याप्त संख्या ८ होगी । अब सांन लीजिये कि जमीदार 
एका करके अपने सब सत अपने ही आदमियों की देता है और 
दूसरे प्रतिनिधियों से गौण अथोत्‌ दूसरे-तीमरे आदि नम्बरों के 
मत अपने आदमियो को दिला देता है तव क्‍या स्थिति होगी ? 
इसे हम एक नकशा देकर और मी स्पष्ट करे देते हैं:-- 
नाम उस्मेदवार किस्म अपने वोट गोश अपने गोश मत किसे दिये 
१ अतापसिह जमींदार ६ २ गोविन्द 


कि 


२गिखचरसिहू », ६ ३ <६ हरीसिद 
३ रामसिह ४». 5 २ ३ गोविन्द 
४ दरीसिह ६5 ४ ४ मोहस्सदखाँ 


( ४० ) 


नाम उम्मेदवार किस्म अपने बोट, गौण, अपने गौण मत किसे दिये 
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इस प्रकार व्यापारी जरमींदार वर्ग के तों १० आदमी चुन 
लिए जायँगे एवं कांग्रेस और किसानों का बहुमत होते हुए भी 
एक २ ही ! प्रतिनिध चुना जायगा। कारण स्पष्ट है। व्यापारी 
और जमोंदार वर्ग के लोगो ने अपने मुख्य और गौर सब 'म्त' 
अपने ही उम्मेदवारों को दिये । परन्तु कांग्रेस और किसान सभा 
बाला ने प्रभाव या मुलाहिजे मे आकर अपने मत्त बांट बिये। 


( ४१ ) 


फल इसका भी वह्दी होताहै, जो “सिग्ल ट्रांस्फरेब्ल बोट” का। 
आलोचना दर गीत इसमे भी क्रिसी सिद्धान्त या जनता के 
बहुसत पर नहीं, ग्रत्युत राजनैतिक चालों प्र निभर 
करती है। उदाहरण के लिए सन्‌ १६२२ ईल्ी में इंग्लैंड के 
मजदूर-दल को वोटिंग ( मतदान ) में तो अल्प मत मिला था, 
परन्तु “हाउ्स आफ कामन्स” में बहुमत मिल गया। 
इसी प्रकार ज़ब॒ सन्‌ १६१६ ३० में इस पद्धति का प्रयोग 
“आस्ट्रेलिया” | की “सीनेट” के चुनात्र में किया गया तो उसका 
परिणाम नीचे लिखे अनुसार आयाः-- 


बोद्स सीद्स्‌ 
नेशनलिस्ट ८६०४८ हा 
मजदूर और सास्यवादी._ <१६८८६ ; 
किसान और ख्तंत्र ७३२४६ 9 


पाठक देखेंगे कि मजदूर और साम्यवादी दल को प्राय: 
नेशनलिस्ट दल के वरावर ही मत सिल्ले। फिर भी मज़दूर और 
साम्थवादियों को एक ही स्थान मिला और नेशनलिस्टो को १७ 
मिल गए | कारण स्प्ट है। नेशनलिस्टों में सब बड़े २ लोग थे। 
उनके मतदाताओं ने अपने दूसरे, तीसरे, चोथे आदि वोट भी 
उसी दल के लोगो को दिये। परन्तु गरीब वर्गों में से बहुतो ने 
वड़ी को सी खुश रखने को अपने पहले वोट चांट दिये। फन्नत; 
मजदूरों के पक्त से मत तो काफी आ गए परन्तु असंगठित और 
गोण संख्या के होने से वेकार हो गए। 


इन परिणामों से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि ये 

पद्धतियों कितनी दूषित और त्रुटिपृर्ण है । फिर अगर मतदाताओं 
बी जप हक [4] [4 आप ह्प्रिसि 

अरिउस्मेदवारों की योग्यता के वन्धन विशेष स्वार्थ इृष्टिसे रक्खे 


( ४२ ) 


गए हो, तब तो कहना ही क्या ? उस अवस्था में तो थे पद्धतियां 
असाद के स्थान पर स्राप बन जाती हैं। 


एप्ाड 0ए॥ए & एफ ए07फ% 
(दि क्युम्युलेटिय वोद वा संचित मत ) 


इस पद्धति का ध्येय अल्पमद को संरक्षण वा व्यवस्थापिकाओ 
में अपनी प्रधानता कर लेने का अवसर देना है। हमारे 


ध्येय सम हि 
देश में भी वम्बइ से इस का प्रयोग किया जा रहा है । 


यह केबल उन्ही चुनाव. क्षेत्रों म उपयोग मे लाया जा सकता है 
धघद्दारिक ही सम्मिलित निर्वाचन प्रथा हो और साथ ही 
पदति जहां एक ही क्षेत्र से कई सदस्य चुने जाते हो। 


उदाहरण के लिए मान लीजिये कि बम्बई से » सदस्य असे- 
स्वली के लिए चुने जाते है। ऐसी दशा में हरेक मतदाता को 
पांच वोट देने का अधिकार होगा । साथ ही इन वोटों को इकट्ठे 
या अलग २ देने का भी उसे अधिकार होगा। अर्थात्‌ वह चाहे 
तो पांचो में से प्रत्येक को एक एक दे दे, चाहे एक ही को पांचों' 
दे दे ओर चाहे किसी को एक और किसी को दो । 

परन्तु इस पद्धति का यदि वास्तविक जनता को लाभ मिल 
सकता है, तो तभी मिल सकता है जब कि चुनाव 
जातियों और धर्मो के आधार पर न होकर,पेशो (धंधो) 
के आधार पर हो। क्योंकि आज जहां २ जाति या ध्मं के 
आधार पर मतदान वा चुनाव होता है, वहां इस का फल उल्टा 
ही देखा जाता है। 

उदाहरण के लिये किसान और मजदूर अशिक्षित है और 
इसलिए भिन्न २ उस्सेदवारों की चिकनी चुपड़ी वातों मे आकर 
वें अपने बोट उनमें बांद देते हैं। परन्तु पारसो, क्रिश्वियन, 


छालो चना 


है 


( ३ ) 


फेलोइंडियन आदि शिक्षित वर्ग स्थिति को समझ कर अपने 
सब संचित वोट किसी एक को, या अपने २ एक २ उस्मेदवार 
को दे देते हैं। वैसी दशा से स्वमावतः बहुमत होते हुए भी किसान 
मजदूर हार जायेंगे और ये अल्पसत वाले समूह जीत जायेंगे। 


धन के प्रतोभन, अनुचित प्रभाव आदि भी इस पद्धति पर 
असर कर ही सकते है। ख़ास कर भारत जैसे देश मे, जहां 
साधारण जनता का सब से वड़ा भाग अज्ञात गते से पड़ा है 
और उसका विरोधी भांग वहुत आगे चढ़ा हुआ है, अतः यह 
पद्धति औरो से अच्छी होते हुए भी अधिक लाभदायक नहीं हो 
सकती | 

साथ ही इसके लिए चुनाव क्षेत्र भी काफी बड़े २ होने 
चाहियें । क्योंकि छोटे क्षेत्र में यह दुष्प्रयत्तों को प्रोत्साहन दे 
सकती है। प्रत्येक आदमी के कई वोट्स होने और थोड़े ही सत- 
दाता होने से किसी सम्पन्न व्यक्ति में उन्हे खरीद लेने का 
लालच पैदा हो सकता है। 


इस में कुछ ओर भी दोप हैं। उदाहरण के लिए विचारशील 
छोटे समूहों को अपनी सफलता के लिए इसमें यथासाध्य कम 
उम्मेदवार खड़े करने या होने देने का प्रयत्त करना पड़ता है, 
ताकि उनके मत बटें नहीं दूसरी ओर प्रतिहन्दी किसी न किसी 
फो खड़ा कर देने का प्रयत्त करते है | पारस्परिक मतिस्पर्द्ध 
ओर दलबन्दी को भी इससे काफी प्रोत्साहन मिलता है। साथ 
ही कई बार किसी अधिक लोकप्रिय व्यक्ति को आवश्यकता से 
अधिक मत मिल जाते है और इसी कारण कई दूसरे अच्छे 
उम्सेदवार भी सफल्लता प्राप्त करते २ रह जाते है।इस प्रकार 
एक ओर बहुत से सत व्यथ जाते है और दूसरी ओर देश छुछ 
सच्चे सेवको की सेवा से वद्धित रह जाता है।.. 


( ४४ ) 


कई वार तो प्रतिस्पद्धो अधिक बढ़ जाने पर किसी भी दल 
का प्राधान्य नहीं हो पाता और उसका लाभ सरकार उठा 
लेती है। 

फिर सब से बड़ा दोष यह है कि यह प्रथा धनवानें को 
अपने दल संगठित करने और भिन्न २ प्रलोभनों द्वारा लोगों 
को गिराने की ओर सबसे अधिक प्रवृत्त करती है। बे नेशने- 
लिस्ट, लिबरल, स्वराजिस्ट आदि भिन्न-भिन्न नामों के नीचे 
अस्पष्ट ध्येय वाले बड़े-बड़े .दल संगठित ' करते है और उसके 
बल पर स्थानीय लोगो के मत का प्रतिनिधित्व नहीं होने देते । 
नतीजा यह होता है कि प्रत्येक दल को अपना संगठन ऐसा ही 
करने की घुन सवार हो जाती है और फिर वे साधारण जनता 
को हे बनाने के लिए नित्य नए नुस्खों का आविष्कार करते 
रहते है । 


वन शा छ) ए075& 5शछाफाश 
अथवा 
( नियंत्रित म्त-दान पद्धति ) 
इसका ध्येय ' संचित मत-दान पद्धति” के दोषों को कम 
ध्येय. करना था। 

इसका प्रयोग भी उन्हीं न्षेत्रों में होता है और हो सकता है, 
व्यावहारिक जहाँ एक ही ज्ेत्र से सम्मिलित निर्वाचन द्वारा 
पद्धति. कई सदस्य चुने जाते हैं। इसके अनुसार अत्येक 
मतदाता को उस संख्या से कम बोट देने का अधि- 
कार होता है, जितने कि उस क्षेत्र से सदस्य चुने जाते है। साथ 
ही वह उन मतो में से एक उम्मेदवार को केवल एक ही मत दे 

सकता है, सब इकट्ठे था एक से अधिक नहीं दे सकता | 


( ४४५ ) 
आलोचना 


इसमें सन्देह नहीं कि इस पद्धति के कारण बहुमत सत्र की 
सब जगहों ( सीटस ) पर कच्जा नहीं कर सकता। सा विचार 
के लोग किसी न किसी रूप में चुन लिये जाते है| कितु 
शेष दोपें को दूर करने में यह भी असमथे हे । हाँ, इसमें चुने 
हुए व्यक्ति को स्वतंत्रता काफी रहती है। 


बप्छाशर070200५,रटशराउ58207, 7]0%5 
( संख्यानुपातिक मतदान ) 


इस पद्धति का ध्येय उपरोक्त सब पद्धतिया के दाप का दूर 

.. कर व्यवस्थापिकाओं में सब्ा लोकमत प्रतिविम्बित 

नये हो, ऐसी स्थिति पैदा करना था। अब तक यह लोक 
प्रिय भी काफी है ओर इसका काफी देशो में प्रयोग हो रहा है । 


यह तरीका सब से पहिले सन्‌ १८४४ इंस्वी में 'डिन्मार्क' में जारी 
किया गया था। सन्‌ १८४७ से इसे “मि० थौमस” हरे 
ने प्रकाशित किया ओर सन्‌ १८६१ से “मि० मिल” 
भी इसके समर्थक हो गए। फिर भी १६ थीं शताब्दी तक इसे 
चहुत कम देशो ने अपनाया था। तब तक डेन्साक से भी इसका 
नियन्त्रित प्रयोग ही होता था। किन्तु १८६० ३० के बाद, जन 
सभी देशो में प्रचलित मताधिकारों के विरुद्ध असन्तोंप फैलने 
लगा तब इसे तेजी से अपनाया जाने लगा | पहले यह स्थिस 
केण्टन्स में प्रचलित हुआ और फिर वेल्मियम तथा जमनी को 
कुछ रियासतो में | इसके वाद फ्रांस, इटली एवं इंग्लैंड से इस 
का श्रीगणेश हुआ और आजकल्ल यहाँ बंगाल की चोरोपियन 
कान्स्टिटयूऐन्सी में भी प्रयोग में लाया जा रहा है । 


इतिहास 


(85% ) 


वैस तो इसके आयः ३०० भेद हैं। क्योकि अत्येक देश की 
फेक ्किर ने अपने २ यहां क्नी स्थिति और अपनी मनो- 
पति 2 के अशुसार परिवत्तन परिवद्ध न करके इसका 
प्रयोग किया हैं। परन्तु भूल रूप आय: सबंत्र एकसा 
| अथोत्‌ इसका आधार स्थान शा वर्गे-विशेप ने होकर राजने- 
तिक विचार माने जाते हैं । सिन्‍म २ नामों और ध्येयों वाले 
राजनंतिक व्यक्ति ही इसमें उम्मेदवार वत सकते है, किसी 
जातीय दल बा वर्ग के श्रतिनिधि हों कर नहीं। उनमे से बोढर 
जिसके विचारों की उचित समझे उस सत दे सकता है। प्रत्येक 
मतदाता किसी एक ही उम्मेदवार को एक सत दे सकता हैं। 
साथ ही चुनात क्षेत्र बड़े २ बनाए जाते हैँ ओर प्रत्येक नेत्र से 
कई सदस्य चुने जाते है । इससे प्रायः प्रत्येक्ष विचार सरणी 
वाला वगे संगठित रूप से मत देकर अपना एक २ प्रतिनिधि 
मेज सकता है। कही २ प्रत्येक्ष मतदाता को सब उस्मेदवारों की 
सूची दी जाती है, जिस पर वह जिसे पसन्द करे, उसके नाम 
के आगे (+) क्रॉस का चिन्ह बना देता है। कहीं अत्येक राज- 
तैतिक विचार सरणी के अनुगामी रो के समूहा को मिले 
मत अलग २ गिने जाकर उनते से प्रत्यक दल के अधिक मत के 
भागी उस्मदवार को सफल घोषित कर दिव्य जाता हैं 
प्रकार प्रायः सव राजनैतिक दलो का शासन सें प्रतिनिधित्व हो 
जाना है| उम्सेदवार के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वह 
उसी जिले का रहने बाला हो, जहाँ से कि वह चुना जायगा | 


ज्ञ 


2] | 


इस यद्धान की आर यारोपीय देशों के राजनीनिन्ाका दिशेप 
आ्नेचता अकिण है। हमारेदेश के भी कुछ नरमदली चीतिजो 


न इसकी बड़ी प्रशंसा की है। परन्तु हम इसमे उननी 
विशेषताएँ नहीं दिखाई देतीं। न ही यह्‌ ब्रुटि-बिह्वीन कही जा 


( ४७ ) 


सकती है। इसकी विशेषता यह बताई जाती है. कि इससे दलबंदी 
कम होंगी और दूपित प्रलोसनों आदि का मार्ग वन्‍्द होगा । 
इसमे सन्देह नहीं कि यह जाति, धर्म आदि.के स्थान पर 
राजनैतिक विचारों को चुनाव का आधार वनाती हैं ओर इस 
अंश मे और से उत्कृष्ट कही जा सकती दै। परन्तु इतने ही से 
तो चुनाव पद्धति के सारे दोप नही मिद जाते । उम्मेदवार चाहे 
किसी जाति था समूह विशेष की तरफ से खड़ा ने हा, मत- 
दाताओं के तो दल वनाए ही जा सकते हैं आर स्वार्थ-नश बनाए 
जञायंगे। अन्तर इतना दी होगा कि वे ज्ञाति या धर्म के नाम 
पर न बनाए जाकर राजनैतिक विचार के नाम पर बनाए 
जायेंगे । 
एक और दोप भी ध्यान मे रखने योग्य हैं। श्राजकत्न की 
राजनीति सत्य से उतनी ही दूर रहती है, जितना दक्षिणी भू.व 
से उत्तरी भूव | हम दिन रात देखते है कि राजनैतिक चुनावों 
में बहुरूपियापन की भरमार रहतो है। इस अखाड़े में खेलने 
वाले अधिकांश खिलाडियों का ध्येय, किसी सिद्धांत वा विचार- 
सरणी की विजय की अपेक्षा, अपनी व्यक्तिगत विजय दी श्रधिक 
होता है। यही कारण है कि एक व्यक्ति पहले कांग्रेस की ओर से 
खड़ा होने की उत्सुक होता है, परन्तु यदि किसी कारणवश 
उसे उसमें स्थान नहीं मिला तो दूसरे दिन "नेशनलिस्ट पार्टी” 
में जा घुसता है और फिर वहां भी स्थान न मिला, तो 'लिवरल 
दल” में दौड़ लगाता दिखाई देता है। इसी तरह अनेक 'नरम- 
दली” समय २ पर क्/ग्रेस का लेवल लगा लेते है और कितने ही 
स्वराजिस्ट चुनाव के बाद नरमदल या किसी अन्य दल में जा 
घुसते है । 
के यही क्यो, पिछले दिनो जो कांग्रेस साम्यवादी दल की धूम 
मची थी, उस समय के साम्यवादी बनने बालो की ही सूची 
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उठा कर देख ली जाय। उन में काफी संख्या ऐसे लोगो की 
दिखाई देगी, जो अवसर आने पर फ्रांस के 'रोब्सपीयरे' की 
तरह साम्यवादियों को फांसी पर लटकाने में सब से ज्यादा 
बाज़ी मार ले जायेंगे । 

छोटे क्षेत्रों में भी इस मनोवृत्ति के नित्य दृश्य देखे जाते है। 
एक उपदेशक सनातन धर्म सभा से छूट कर आर्यसमाज में 
नौकरी मिलते ही कट्टर आरयंसमाजी बन जाता है और आर्य- 
समाज का एक नेता या आचाये बनने वाला व्यक्ति, घर में 
कट्टर सनातनी के बराबर छूतछात रखता दिखाई देता है। 

ऐसी स्थिति में केवल राजनैतिक विचारों के आधार पर खड़े 
होने के कारण जनता किसी का अधिक दिन विश्वास करती 
जञाय, ओर साथ ही खड़ा होने वाला व्यक्ति वास्तव में बैसा ही 
आचरण करेगा, जैसा कि वह कहता है, ऐसा निश्चय किसी को 
होना अ्रशक्य सा है | फिर जब इस आधार पर चुनाव-क्षेत्र या 
जिले से बाहर का व्यक्ति भी खड़ा हो सके, तब तो इस धोखे 
से बचने के साथन जनता के लिये ओर भी कम हो जाते हैं। 
क्योकि अपने सामने या आस-पास रहने वाले लोगों से तो 
प्रत्येक व्यक्ति परिचित होता है । वे यदि अपने विचारों को 
कत्रिम जामा पहना कर जनता को धोखा देना चाहें, तो वह 
उसे पहचान जा सकती है। परन्तु यदि खड़ा होने वाला व्यक्ति 
दूरस्थ अंचल का है, तो उसके बारे में सुनी सुनाई बातों पर 
निर्भर रहने के अतिरिक्त मतदाता के लिये और कोई मार्ग ही नहीं 
रह जाता। 

रहा सुने हुए ज्ञान का, सो उसकी स्थिति स्पष्ट है। आज 
प्रचार द्वारा कौन से देत्य देवता नहीं बनाए जाते और कोन से 
देवता राज्षसों की श्रेणी में नहीं बिठा दिये जाते ? इसी 
स्थिति की बदौलत मुसोलिनी ओर हिटलर करोड़ों के देवता बने 
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हुए हैं या नहीं ? और आज हमारे देश के चुनावी में क्या होता 
है ? क्‍या अपने अपने उम्मीदवारों के सच्चे गुण दोप उनके प्रष् 
पोषको द्वारा, जनता के सामने ज्यो के त्यो रक्खे जाते है ? 

इसके अतिरिक्त जितनी दुराइयो के लिये दूसरी चुनाव 
पद्धतियों में गुझ्लाइश है, उतनी ही के लिये इसमे भी है। इसमे भी 
बुद्धिशील दल, प्रगट रूपसे दल के नाम पर न सही, अभ्रत्यक्षे रूप 
अपने आदमियो को खड़े कर सकते हैं । प्रचार द्वारा उन्हें देवता 
का स्थान दे सकते है, चोट खरीद सकते हैं ओर अन्य प्रभावों 
का उपयोग भी कर सकते हैं। 

रहा राजनैतिक विचारों के आधार का प्रश्त, सो अवश्य 
ही वह सम्प्रदायवाद से एक सीमा तक राजनीति को मुक्त 
करता है, परन्तु बुराई की जड़ तक उसकी भी पहुँच नहीं होती । 
क्योंकि आज जिन देशो में सम्प्रदायवाद राजनैतिक छन्दों का 
आधार नहीं है, वहाँ भी तो इससे कोई मोलिक लाभ नहीं हुआ 
है। उन देशों मे भी ओर हमारे देश में भी राजनैतिक दल है 
ही। लिवरल, इण्डिपेण्डेट्स, नेशनलिस्ट, स्व॒राजिस्ट, रिस्पोंसि- 
विस्ट, मजदूर दत्ी--सब राजनैतिक दल ही तो है। परन्तु इनके 
व्यावहारिक कार्यो में साधारण जनता के व्यापक हितो की 
दृष्टि से क्या अन्तर होता है ? यदि उनके कार्या के खातों की 
जाँच की जाय तो पता लगेगा कि व्यावहारिक रूप से उन सब 
के द्वारा केवल उच्च वर्ग को ही सवोधिक लाभ पहुँचा है और 
अशिक्षित जनता को वास्तविक राजनैतिक ज्ञान से वबन्ित रखने 
के षड्यन्त्र मे वे सव एक हैं। अतः मि० [२८॥०ए७८ का यह 
कहना ठीक ही है कि “इस पद्धति की वदौल़त नए-नए राजनै- 
तिक दल और उस के द्वारा जनता को धोखे मे डालने वाले नए-नए 


सिद्धांत वाक्य ही बढ़ेंगे। परिणाम से विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा ।” 
६.4 


( ४० ) 


फिर आखिर चुनाव का ध्येय क्या है ? 'वर्नौडेशा' के शब्दों 
में कहें तो “जनसत्ता स्थापित करने की पहली सीढ़ी व्यवस्था- 
पिकाओ में सब समूहों के हितों का उनकी संख्या के अनुसार 
प्रतिनिधित्व है ।” समूह का हित वास्तव से उसके आधिक हित 
के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? मालियों और छेंजड़ों के 
समूहें। का सम्मिलित और सबसे बड़ा द्ित उनके अपने 
व्यवसाय की उन्नति एवं उसे संरक्षण मिलना है और यह किसी 
लिवरल या डेमोक्रैट के द्वारा नहीं हो सकता । 

आख़िर एकतंत्री सत्ता दुनियाँ से क्यों उठाई जा रही है? 
इसीलिये न, कि वह शासन द्वारा सब समूह्दें। के हितों की रक्षा 
नहीं कर सकती । यह उसके लिये है भी अशक्य ? प्रत्येक समूह 
अपने लिये आवश्यक ओर व्यावहारिक संरक्षण स्वयं ही अधिक 
जान सकता है। एक पंसारी यह नहीं जान सकता कि बकीलो एवं 
वकालत की उन्नति के लिए किन-किन वातो की आवश्यकता है ? 

ऐसी अवस्था मे यदि इस पद्धति से जनता को कुछ तात्विक 
लाभ हो सकता है, तो तभी, जबकि चुनाव और प्रतिनिधित्व का 
आधार राजनैतिक विचारों से पहले विभिन्न धन्धो और पेशों 
को बनाया जाय | ५ 

वास्तव में लोगों में सच्ची राजनेतिक बुद्धि और राष्ट्रीयता 
जाग्रत करने का उपाय यही है। चूँकि किसी भी धन्ये को किसी 
एक ही जाति या धर्म के सानने वाले व्यक्ति नहों करते | अतः 
एक धंधा करने वाले विभिन्‍न धर्मो' और जातियों के लोगों 
की अपने स्वार्थ के लिए ही, ऐसा होने पर अपना एक समूह 
बना लेना पड़ेगा और धीरे धीरे अन्य समान हित रखने वाले 
समृहो से मिल कर यही एक विशेष राजनैतिक विचार सरणी 
वाले दल से परिणत हो जायगा | और चूँकि इस प्रकार बने हुए 
राजनैतिक दलों का विकास वैज्ञानिक होगा, अतः उसमे धोखे- 
धड़ी की गुल्नायश प्रायः सवेधा नगर्य हो जायगी | 
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ऊपर के अध्यायों में दिये विवेचन से पाठक समझा गये 
होगे कि आधुनिक चुनाव पढ्धतियों के दोषों का अश्न उसके 
जन्म-काल से ही उपस्थित रहा है। उन्हें दूर करने के प्रयत्न 
भी होते रहे हैं, परन्तु सफलता वहुत कम मिली है। 


कारण स्पष्ट है। एक ओर जनसत्ता की भावना प्रबल होती 
जा रही है। साधारण से साधारण जन-समूहों में यह विचार 
पहुँच चुका है कि शासनं-यन्त्र उनकी वस्तु है।ओर आज 
तो शासक भी इस बात को मानने लगे हैं। कहना व्यथ है कि 
उनकी यह मान्यता, उन लाखों वलिदानों का ही फल है, जो 
प्रत्येक देश मे स्वाधीनता के सच्चे पुजारी युवकों ने किये है। 
परन्तु जिन समूहों और व्यक्तियों में राज्य-सत्ता का मोह गहरी 
जड़ पकड़ चुका है, वे केवल स्थिति से विवश होकर ही इसे 
मानने लगे है। हृदय से वे अभी अपनी वर्तेमान स्थिति को 
बदलने के लिये तैयार नहीं हैं| इसीलिए जिस प्रकार विवश 
होकर धीरे-धीरे हज़ारो वर्षों में, चींटी की चाल से- आगे बढ़ते 
हुए उन्होंने इस जनसत्ता के सिद्धान्त को स्वीकार किया है, 


उसी विवशता और उसी धीमी गति के साथ वे उस ओर 
आगे पैर बढ़ाते हैं। 
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दूसरी ओर समाज में आिक भेदभाव इतना अधिक बढ़ 
गया है, ज्ञान का बटवारा इतनी असमानता के साथ हो चुका 
है और शक्ति के पलड़े इतने हल्के एवं भारी हो गये है कि इन 
सब बातों के बीच के अन्तर की आज सामझस्य पर लाना एक 
असाध्य कार्य है। सामझस्थ पर लाने की चेष्टा भी नहीं होती । 
जिस ओर से होती है, उस ओर ज्ञान, धन, शक्ति, संगठन सब 
का अभाव सा है। जिधर से नहीं होती और उसका विरोध किया 
आता है उधर ज्ञान, शक्ति, साधन, अर्थ ओर संगठन आदि सब कुछ 
हैं।इसी लिये चेष्टा यह की जा रही है कि सब अपने अपने स्थान 
पर जैसे है, वैसे ही बने रहें ओर साथ ही जनसत्ता का ताटक भी 
पूरा कर दिया जाय। भेड़िया, भेड़िया ही बना रहे ओर बकरी, 
बकरी ही, परन्तु फिर भी दोनों साथ साथ रह सके और एक 
दूसरे को हानि न पहुँचावें | 


परन्तु यह असाध्य-साधन की चेष्टा है। भेड़िया जब तक 
घास खाना न सीखे और बकरी को अभक््य न मान ले, तब तक 
उनका साथ किसी 'सरकस! में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं । 

हां, भेड़ियों के बच्चे निरामिप भोजी बनाए जा सकते हैं। 
आज़िर अपनी प्राकृत अवस्था मे कुत्ते, बिल्ली आदि भी तो 
« आमिष भोजी ही थे | परन्तु वे बनाए जा सकते है तभी, जब वे 
वैसी ही स्थिति में पेदा हों और पीषित किये जांय । और वह 
स्थिति तब ही आ सकती है, जब कि एक बार शासन बकरियों 
के हाथो मे आ जाय | आख़िर बौद्ध लोग भी अनेक आमिप- 
भोजी समूहों को तब ही निरामिष भोजी बना सके थे, जब 
शासन-यन्त्र उनके हाथ में आगया था। 


ऐसी दशा में उपरोक्त मनोधृत्ति को सामने रखते हुए वास्त- 
विक जन-सत्ता का स्वप्न देखना तो श्रग-मरीचिका से प्यास 
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बुमाने की चेष्टा करना है। हां, अधिक से अधिक, जन-सत्ता का 
मारे कुछ परिष्कृत करने और साथ ही भेड़ियों को भी क्रांति 
द्वारा नष्ट करने की नोवत कुछ दिनो और न आने देने के लिये 
शासन यन्त्र को एक 'सरकस' की शक्ल दी जा सकती है । इससे 
दोनो को ज्ञाभ हो सकता है। एक ओर दिन रात अपनी अपनी 
स्थिति के लिये जो सधप हो रहा है और जिसकी वद्ौलत ही 
ये सारे सुधार विफल होते जा रहे हैं, उसमे बहुत कुछ कमी थआा 
जायगी और दूसरी ओर शासको एवं सम्पन्न वर्गों की आयु भी 
हक जायगी। यही क्यो, सौत के ख़तरे से थे बाहर से हो 
जायेंगे | 


मु 


जनसत्ता और प्रतिनिधि सत्ता 

किन्तु इस प्रश्न पर विचार करने के पहले हमे जनसत्ता और 
प्रतिनिधि सत्ता के बीच के भेद को समझ लेना चाहिए । चहुधा 
लोग अंग्रेज़ी के शब्द 70000०८४८७ और, चर्तमान प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक (जिनमें जिस दलका वहुमत हो, उसके हाथ में शासन 
रहता है) प्रजातंत्रो, लिन्हें 0]8%70)9 भी कहते हैं, का एक ही 
रूप मानते और वताने लगते हैं। परन्तु यह भूल है। डैमोक्रेसी 
शब्द यूनानी भाषा से अग्रेजी में आया है और इसका वास्तविक 
अर्थ है. जन-साधारण-ग़रीबों के प्रबल चहुसत का शासन | 
यूनानी भाषा में [)0॥05 शब्द का वही अर्थ है, जो अंग्रेज़ी 
में ॥9856४ (सासेज) शब्द का हे । आज हम उसका अर्थ 


अधिक से अधिक खींचतान कर करें, तो गरीब-अमीर सबका 
सम्मिलित-शासन कर सकते हैं | 


ऐसी दशा मे 'डैमोक्रैसी! शब्द तभी चरितार्थ होता है, 
जब कि शासन विधान की कम से कम सर्वोच्च अदालत सर्बे 
सारण जनता हो । 


( ४६ ) 
ञ्नों «शी 
असमामताओं का संघर्ष 


इन बातो के साथ एक और बात ध्यान में रखने योग्य है। 
बह यह कि यद्यपि आजकत्न के सभ्य संसार ने भावना की 
समानता को मान लिया है। वह मानता है कि जनता चाहे 
शिक्षित हो वा अशिक्षित, वह राज्य सत्ता की जननी और 
स्वामिनी है। इसी लिये अनेक देशो में सबेसाधारण को, जिसमें 
सब से अधिक भाग अशिक्षित जनता का होता है, शासन करने 
बाले ओर शासन यंत्र के लिए विधान वनाने वाले व्यक्ति चुनने 
का अधिकार दे दिया गया है। अर्थात्‌ यह मान लिया गया है 
कि एक अशिक्षित नागरिक भी शासकों को चुनने के लिये 
उतना ही योग्य है, जितना कि एक उच्च शिक्षित | इस प्रकार इस 
सामले में सब का समान दरजा है | 


परन्तु व्यावहारिक अथौत्‌ साम्पत्तिक वा आर्थिक समानता 
को स्थान देने ओर स्वीकार करने में हर जगह आनाकानी की 
जा रही है। इस मे संदेह नही कि इस बात की न्याय्यता किसी 
युक्ति से सिद्ध नही की जा सकती । जनता ने चुनावों पर दिये 
अपने फैसलों के दायरा यह प्रमाणित कर दिया है कि उसमे 
. विवेक पूर्वक काम और चुनाव करने की योग्यता है। इस प्रकार 
उसने शासको की कुछ शताच्दियों पहले दी जाने वाली इस 
दलील को सबेथा खोखली सावित कर दिया है कि शासन 
सम्बंधी कामो की बुद्धि और योग्यता केवल शासक वर्ग मे ही 
होती है। ऐसी दशा से, जो व्यक्ति योग्य शासक या कानून 
बनाने वाला चुन सकता है या [२९९:८०००॥ में क़ानून के ठीक 
या ग़लत होने का फैसला दे सकता है, वह शासन और कानून 
बनाने के लिए अयोग्य कैसे ठहराया जा सकता है। यह वास्तव में 
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तक का मज़ाक़ उड़ाना है कि एक आदमी जिस विपय पर मत 
देने को योग्य है, उसी को स्वयं करने में अयोग्य है | 
इसके अतिरिक्त मनुष्य से समानता की भावना सब से 
प्रमुख है। एक शताब्दी से अधिक समय हुआ जब 0८0 ए८ए॥९ 
ने कहा था कि “मनुष्य को स्वतंत्रता से भी समानता अधिक 
प्रिय है, इसलिए यदि भनुष्य की इस भावना को सल्तुष्ट 
कर दिया जाय, तो शान्तिपूर्वक एक ऐसे राष्ट्र के वने रहने की 
कल्पना की जा सकती है, जिसमें साम्पत्तिक समानता अधिक 
दूर तक न हो |” 
राणा शप 000 अर्थात 
( कुनूनों पर लोकमन लेने की पद्धति ) 
जनता फी अन्तिम स्वीकृति 
(.<<क्कखज 3 
उस समय की यह सनस्थिति मनुष्यों में आज भी मौजूद है। 
यद्यपि वास्तव में विना साम्पत्तिक समानताके राजनैतिक वा सामा- 
जिक समानता का विशेष मूल्य नही होता | फिर भी हम देखते 
हैं कि जहां मनुष्य के शासन से समानता मित्र जाती है, वहां 
वह साम्पत्तिक असमानता के अन्याय को भी काफी सह लेता 
है। स्विटजरलेंड आदि देशो से यही नुस्खा वहां की सामाजिक 
व्यवस्था के लिए अमोध कवच का काम कर रहा है। इसी 
अकार आय: शासन में समानता मिलने के कारण ही, हम देखते 
है कि, उन वर्गों के भाग भी शासक-समूह के साथ मिल कर एक 
हो जाते है, जिन्हें राजनैतिक समानता प्राप्त नहीं होती। इसी 
अस्त्र का उपयोग कर सत्तावादी समाज में नित्य नए दत्न खड़े 
करते रहते हैं। 
. _ इसे प्रकार व्यावहारिक जीवन-नियमो से स्पष्ट है कि प्रवाह 
+ पेहकर, या इत्रिम उपायो से पैदा किये संस्कारों के वशीमूतत 


( #८ ) 


कुछ बातों मे मनुष्य भत्ते ही स्वतंत्रता, धर्म आदि को स्वोपरि 
मानता रहे और समानता के प्रश्न को दूसरे दरजे पर रखता 
रहे, परन्तु व्यवहार मे, उसमें समानता की आकांक्षा और 
भावना ही सब से प्रबल होती है । 


फिर जब, जिन लोगों को मताधिकार दिया गया है, उन ही 
की पसन्द के प्रतिनिधि व्यवस्थापिकाओं मे लेने की न्याय्यता 
स्वीकार कर ली गई है, तब उस्मेदवारों की योग्यता-विशेषत:ः 
साम्पत्तिक योग्यता-नियत करने का क्या अथथ ? मतदाता से यह 
क्यों कहा जाय कि वह असमुक श्रेणी के या इन्कमटेक्स देने 
वाले व्यक्तियों मे से ही किसी को चुन सकता है। शिक्षा और 
इन्कमटैक्स था सम्पत्ति का तो कुछ अविच्छेद सम्बंध है ही 
नही । एक धनपति महामूर्ख हो सकता है और एक दरिद्र अच्छे 
से अच्छा जन सेवक | फिर यदि मतदाता एक द्रिद्र या अपने 
समूह के किसी ग़रीब को ही अपना प्रतिनिधि चुनना चाहे, तो 
इसकी उन्हें स्वतंत्रता क्यो न हो ? 


परन्तु जैसा कि हम बता चुके हैं,इन अधिकारों को कोई भी 
सत्ता प्रसन्नता से नहीं दे रहे है । इसी लिए भिन्न भिन्न उपायों से 
प्रयत्न यह किया जाता है कि मताधिकार जनता को दे भी दिया 
जाय और व्यक्ति भी ऐसे चुनवा लिये जांय, जो सब्वथा जनता 
की पसन्द के या उसके वर्ग के न हो। इस का परिणाम स्वभा- 
वततः यही होता रहा है कि व्यवस्थापिकाओं में जो प्रतिनिधि 
'पहुँचते थे और पहुँचते है, उनमें बहुत कम ऐसे होते थे एवं 
होते हैं, जो वास्तव में वहां अपने चुनने वालों के मताइुसार 
काम करते हैं| वे भ्रायः एक बार चुन लिये जाने के बाद अपने 
सब इक़रारों ओर जनता के दिये हुए कार्यक्रमों को भूल 
जाते है। इतना ही नहीं, वहां बहुत से, धनिकों से रिश्वत 
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ले ले कर उनके अनुकूल क्लानून बना देते | ओर फिर नेतिकता 
की सीमा भंय होने पर तो उस के विकास की सीमा नहीं रहती । 
मनुष्य बिकारों का पुतला है ही | अतः एक की देखा देखी दूसरे 
मे यह छूत का रोग बड़ी दीत्र गति से फैलता है । 

उधर जब व्यवस्थापिकाओं की आयु समाप्त होने पर आती, 
तब चालाक प्रतिनिधि लोग जनता के हित का कोई त कोई 
ऐस भ्रश्न उठा लेते, जिसे केन्द्रीय सरकार स्वीकार न करती । 

बस इसी का वे ववण्डर बना डालते | ओर साधारण जनत्ता 
की स्मरण-शक्ति तो वैसे ही क्षएस्थायी होती है, अतः वह भी 
थोड़ा आन्दोलन होते ही वायुमण्डल के प्रवाह में वह निकल्ती। 
वह उन्हीं धोखेवाज़ प्रतिनिधियों फो सच्चे हितू मान बेठती 
और फिर उनकी प्रशंसा करने लगती । 

दूसरी ओर,ओऔर सदस्य लोग ऐसे ही किसी प्रश्न को लेकर एक 

दल बना लेते | घोषणाएँ करते कि इस बार हम बहुमत बना 
कर इसी वात को स्त्रीकृत कराबेंगे। जनता से अपील करते कि 
बस इसी दल के सदस्यों को चुनना ताकि सरकार समम ले 
कि जनता अमुक क्लानून या सुधार के पक्ष मे थी। भिन्न-भिन्न 
प्रचार साधनों द्वारा इसके लिए जनता को उत्तेजित किया जाता। 
फल्ल यह होता कि जनता फिर भुलावे में आ जाती और ये लोग 
फिर चुन लिये जाते । शताब्दियों से प्रतिनिधि संस्थाओं" 
से यही खेल होता रहा है और आज भी अनेक देशों मे होता है! 

इस भेकार व्यवस्थापिका सभाएँ कदाचित ही लोकमत का 
सभा प्रतिबिम्ब प्रमाणित होतीं । इसी लिये अन्त में जनता के 
कुछ सच्चे प्रतिनिधियों ने यह आन्दोलन शुरू किया कि व्यव- 
स्थापिका के स्वीकृत कानूनों पर अन्तिम निर्णय लोकमत द्वारा 
लिया जाना चाहिये । 
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इस आन्दोलन का जन्स आधुनिक युग मे सब से पहले 
(स्िटजरलेंड' में हुआ। उधर जनता में व्यवस्थापिकाओं के 
प्रति घोर अविश्वास उत्न्न,हों ही चुका था, अतः यह आन्दो 
लत बहुत जल्दी प्रबल बन गया और अन्त में सन्‌ १६१८ ह० 
मे है नियन्त्रित रूप सें “रिफेरेण्डमू” की पद्धति प्रचलित 
हो गई। 


सन्‌ १८१६ में इस पद्धति करा रूप भी वेसा ही संकुचित 
हतिहात, जैसा आरम्भ में ओर सुधारों का रहता आया 
है। अथोत्‌ व्यवस्थापिका जिस क़ानून पर लोकमत 
लेना आवश्यक समझती, उसी पर लोकमत लिया जाता था, 
ओरों पर नहीं । 
इसका परिणाम वही हुआ जो हो सकता था। अथोत्‌ व्यव- 
स्थापिका ऐसे ही कानूनों पर लोकमत लेती, जिन पर उसमें 
और गबनेर में मतभेद होता ओर जिनके लिए उन्हे गवनेर के 
असन्तोष की बला अपने सिर से जनता के सिर पर टालनी 
होती अथवा जिन पर तीत्र मतभेद होने के कारण यह आशंका 
होती कि कुछ सदस्य इस प्रश्न को जनता के सामने उठावेंगे। 
ऐसी अवस्था में स्वभावत्तः इससे जनता की वह आगकांत्ा 
पूर्ण नहीं हुईं जिसे पूरी करने को उसने इसे स्त्रीकार कराया 
था। राजनैतिक चालें ने उसके रूप को निरुपयोगी बना दिया । 


अन्त मे इस संकुचितता के विरुद्ध आन्दोलन शुरू हुआ। 
जनता ने “रिफेरेण्डम” के व्यापक बनाने पर जोर देना शुरू 
किया ओर कहा कि रिफेरेश्ठस की सांग करने का अधिकार 
जनता के हाथ में होना चाहिये | उसे हक़ होना चाहिये कि वह 
वरिष्ठ सत्ता की तरह जिस क़ानून को चाहे अपनी राय के 
लिये पेश करने की आज्ञा व्यवस्थापिका को दे सके | 
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फल यह हुआ कि क्रमशः शासको को अपना 32808 
करना पड़ा एवं मिन्न-भिन्न देशों ओर राज्यों में कुछ पे 
के साथ यह अधिकार जनता को मिल गया। उनमें से कुछ 
उदाहरण पाठकों की जानकारी के लिये यहाँ दिये जाते हैं: -- 


अम्रेरिका-के कुछ राज्यों से व्यवस्थपका और प्रजा 
दोनो को “रिफेरेस्डमू” का आहान करने का अधिकार है। 
आर्थोत्त व्यवस्थापिका तो जिस कानून या उसके अंश पर लोक- 
मत लेना चाहे, ले ही सकती है, परन्तु जनता में में भी किसी 
राज्य में से ४०००, किसी गे से ३००० ( जैसा जहाँ नियम है ) 
मतदाता मिलकर चाहे जिस कानून के बारे से “रिफेरैस्डम” 
की सांग कर सकते हैं। कुछ राज्यो में ( जैसे 22५४, 50. ७श 
८०. ) व्यवस्थापिका के अल्पमत को भी “रिफेरेए्डम” की मांग 
करने का अधिकार होता है। वहां यदि एक तिहाई सदस्यों फे 


हस्ताक्षरों से मांग की जाय, तो सरकार को उसे मानना ही 
पड़ता है। 


जर्मनी--में मतदाताओं की सांग पर भी रिफरैण्डमू लिया 
जाता था और यदि दोनो व्यवस्थापिकाओं से' किसी कानून 
पर मतभेद खड़ा हो जाता, अथवा फेडेरेशन के प्रेसिडेस्ट का 
उससे मतभेद होता, तो वह भी सेच्छा से ऐसा कर सकता था। 
इस ग्रकार जनताका मांगा हुआ“रिफे रेस्डम्‌? "]२९७श०४॥), 
०१७९१ 9ए (9७ एशएण ०0 ॥)6 7००.)७” ( जनता के 
आवेदन पत्र द्वारा आदेशित रिफेरे्डम्‌ ) कहलाता है, 


ओर प्रेसीडेश्ट द्वारा निश्चित किया हुआ "२४शातेपाए 


0०6वं 9ए ४06 9/८४0०00” ( सन्मापति द्वारा आहत रिफे- 
रेण्डम्‌ ) कहलाता है। 


( ६२ ) 


“आर्थिक रिफरेण्डम्‌” 


यह इसका दूसरां भेद है। इसके अ्रनुसतार व्यवस्थापिकाशों 
की बजट, खचे, कर्ज आदि मंजर करने की शक्ति नियन्त्रित 
करदी जाती है। उदाहरण के लिये ॥४7880 (09॥00॥ मे दस 
लाख फ्रांक से अधिक का कज़े बिना जनता की स्वीकृति के न 
तो सरकार ले सकती है, न व्यवस्थापिकाएँ स्वीकार कर सकती 
हैं। इसी प्रकार कहीं-कहीं बजट की सीमा वँधी हुई है। उससे 
अधिक किसी वर्ष में खचे करना हो, तो वह जनता से स्वीकृति 
लिए बिना नहीं किया जा सकता । 36076 (धए०ा में तो 
बजट भी प्रति वर्ष उक्त पद्धति द्वारा जनता से मंज़र कराना 
पड़ता है। 

“रिफोरेण्डम” की दरख्वास्त पर भिन्न २ देशों व राज्यो 
में श दिये हुए क्रम से मतदाताओं के हस्ताक्षर श्राप्त करने 
पड़ते हैं;-- 


जम॑नी ५ स्विटजरलेंड ३०५०० 
अमेरिका के राज्य:-- घ्विस कैण्टन्स:-- 
अर्कससास ४९ बसले १००० 
कैलिफोर्निया ४% जेनेवा ३४०० 
व ५ ल्युसैरने.. ४००० 

न ३ 
7 
मिसौरी १, बौद ६००० 
मोस्टना ४% जग ४०० 
नेज्रास्का १०४ 
विस्कोन्सिन १०% 


व्योगिंग २४% 


( ईर३े ) 


आम तौर पर बड़े आन्तों या राज्यों में ४१५ अतिशतः और 
छोटे जिलों में १०४ से लगा कर २५% तक मतदाताओं" के 
हस्ताक्षर होने का नियम है। दे 

इत सब पद्धतियों की बदौलत वहां के लोग भारी ताक 
बोम से बहुत कुछ बच गए हैं। अब वहां की सरकारों को भी 
ओर व्यवस्थापिकाओं को भी खर्च करने मे काफी सावधानी 
रखनी पड़ती है। यही नही, इसके फल से राजनैतिक धु'सखोरी 
के भी द्वार बहुत कुछ बन्द हो गए है । 

प्र 30ए5070 एघ्ण्छ्ारडए0ए9 
ऐडवाइज्री रिफ रेण्डम 

यह इसका तीसरा भेद है। यह कुछ अनुभव के बाद प्रच- 
लित किया गया है। जिस कानून पर जनता में तीम्र मतभेद 
होने की सम्भावना होती है, अथवा जिसके लिये यह आशंका 
होती है कि इस पर २९(८८॥०पा० की मांग की जायगी. तो 
व्यवस्थापिका पहले ही उसके मुख्य सिद्धान्त आदि पर लोकमत 


ले लेती है। जब बह स्वीकृत हो जाता है, तब उसके आधार पर 
कानून बनाया जाता है। 


आर्ट लिया की विशेषता 
आस्टू लिया मे भी रिफरेस्डम को पद्धति प्रचलित है। किन्तु 
वहों सावेजनिक मताधिकार नहीं है। रिफरेस्डस भी सव कानूनो 
पर नहीं लिया जञाता। हॉ, व्यवस्थापिका के प्रतिनिधियों की 
संख्या घटाने-बढ़ाने वाले, राज्यो की सीमा मे परिवर्तन करने 


वाले और शासन-विधान को बदलने वाले कानूनो पर रिपैरेस्डस 
लिया जाना अनिवाय रक्‍्खा गया है। 


शेष कानूनों में जितने संशोधन होते है, वे व्यवस्थापिकाओं 
में स्तरीकृत होने के वाद व्यवस्थापिकाओं को चुनने वाले मत- 
दाताओ के सामने अन्तिम स्वीकृति के लिये रक्खे जाते हैं। 


( ६४ ) 


सारी जनता या स्यूनिसिपैलिटी तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि 
के सतदाताओं को इन पर मत देने का अधिकार नहीं होता । 


हॉ, यदि कोई संशोधन एक व्यवस्थापिका में दो बार स्त्री- 
कृत हो जाय और फिर भी दूसरी व्यवस्थापिका सहमत न हो, 
तो उस पर साबजनिक लोकमत लिया जाता है। 

यदि प्रत्येक राज्य का बहुमत और सारे देश का सम्मिलित 
बहुमत--दोनों उसके पत्त में हों तो वह कानून बन जाता है और 
गबेनर जनरल के पास शादी मंजूरी प्राप्त करने के लिये भेज दिया 
जाता है। ?शाधलावाए ]8996/8 ०6०, 5778 & 5780 
(9) ६१९४३) & ऐंग्राव० एजाइाा005, 39 #&. 
८एा० ? 857. 


परन्तु यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि २९(७७॥९॥४॥) 
की पद्धति को केबल संघ-पजातंत्रों ( 77०१९:४६९१ 808688 07 
२८०४०॥०७ ) ने ही अपनाया है। स्विटजरलेंड, अमेरिका, 
ओर आस्ट्रेलिया ही अब इसके प्रधान ज्षेत्र हैं। जहां नियंत्रित 
राज्यसत्ता या दल्लगत शासन की मजातंत्र के नाम पर 
प्रधानता है, वहां इस पद्धति को स्थान नहीं मित्र रहा है। 
कारण कि ऐसी सत्ताएँ अभी लोकमत से शासित होने के 
दिन को जहां तक हो सके टालना चाहती हैं। फत्न यह है कि 
उन ही में सबसे अधिक असन्‍्तोष भी दिखाई देता है। 

इसका एक मुख्य कारण ओर भी है। संघ में प्रत्येक राज्य 
अपनी स्वतंत्रता कायम रखने को उत्सुक रहता है साथ ही वह 
अपने शासन को किसी साथी राज्य से कम उन्नत भी नहीं 
रखना चाहता । इसके विपरीत जिस प्रकार दो नाटक संडलिया 
जब प्रतिस्पद्धों करती हैं, तब अत्येक दूसरी से अच्छा वाटक 
खेल कर जनता को अपनी ओर आकर्षित करना चाहतो है, उसी 


( ईंए ) 


प्रकार इनमे से प्रत्येक राज्य उद्योगधन्धों मे पूजी लगाने वाले 
और भूमि की उचरता वढ़ाने वाले जनसमूहो को आकर्पित करने 
के लिये अपने राज्य में अधिक सुविधाएँ बढ़ाने को उत्सुक 
रहता है। 

तीसरा कारण इनका व्यापारिक एवं अन्य सब प्रकार का 
दिन रात का सम्बन्ध है | एक समान ओर देश भर के लाकमत 
के समर्थन से बने हुए कानूनों द्वारा शासित होने के कारण 
प्रत्येक राज्य की जनता उन्हें अपने ही लममती है। इस प्रकार 
अलग अलग राज्य होने पर भी उनमे ऐक्य एवं एकरराष्ट्रीयता 
की भावना बनी रहती है। 


एक और सब से वड़ा लाभ इस पद्धति का इन राज्यों को 
यह है कि वे छोटे हो चाहे वड़े, अपनी रक्षा के प्रश्न से निश्चित 
रहते हैं; क्योकि सारे देश की जनता स्वयं उनकी रक्षा के लिए 
सब छुछ करने को तैयार रहती है। स्वेच्छाचारी राज्यो की 
प्रजा की तरह वह यह नहीं सोचती कि:-- 


कोड नूप होय हमें का हानी। 
चेरी छॉड़ि न होडव रानी॥ 
वह तो स्वयं अपने को राज्य की शासक और इसलिये 
उसकी रक्षा जिम्मेदार मानती है। यह 'रिफैरेस्डमः का ही 
प्रभाव है कि संसार मे चारो ओर क्रांतियो ओर असंतोष का 
वोलबाला होते हुए भी स्विटज़रतलेण्ड, अमेरिका आदि मे 
जहाँ जितना इस पद्धति का विकास है, वहाँ उतना ही अधिक 
शांति एवं सन्तोष का साम्राज्य है। यद्यपि वहाँ साम्यवादी 
शासन नहीं है, व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने की भी प्रथा है, फिर 
भी वहाँ न इतना असन्तोष है न इतता कष्टपूरों और दूरिद्र 
हे व 


( ६६ ) 


जीवन । 'रिफैरेण्डम! का अंकुश दोनों ही वर्गो' को अपना- 
अपनी सीमा मे रखता है । 

यही क्‍यों, वह अत्येक संघ के सदस्य राज्य को भी दूसरे 
राज्य पर कुद्ृष्टि डालने से रोकने की सब से बड़ी मशीन है। 
देश भर की जनता से स्वीकृत होने के कारण कोई बड़े से बड़ा 
राज्य भी छोटे से छोटे राज्य के विधान की उपेक्षा नहीं कर 
सकता | उसे भी सब अपने बराबर का मानने को बाध्य हैं| 

इसके साथ ही जिन देशों में २८८:७४०४॥) की पद्धति 
जारी है, वहाँ कभी शासन-यन्त्र के बेकार होने की नौबत नहीं 
आती | यदि व्यवस्थापिकाओ मे मतभेद हो तो जनता निर्णय 
दे देती है। इसी लिए इज्नलेंड की जनता में भी इसके लिये 
आन्दोलन शुरू है। फ्रांस और इटली में तो इसका प्रयोग भी 
होने लगा है । 

इस पद्धति के सम्बन्ध से सेंटगाल के विधान में कहे गये 
शब्द स्वणौक्षरों से लिखे जाने योग्य है। कहा गया है कि:-- 

“ब्रिष्ठ सत्ता, जो सब राजनेतिक अधिकारों की चालक- 
शक्ति है, सारे नागरिकों की सम्पत्ति है ओर इसलिये जनता को 
अधिकार है कि वह चाहे जिस क़ानून को स्वीकार करे और 
चाहे जिस क़ानून को अस्वीकार कर उसका प्रयोग मे आना 
रोक दे” | ( [009086 ?. 7] ) 





सफलता की कुजी 
&-#3६--<-क 

यह आज योरोप में भी सर्वेमान्य बात है कि “रिफे रेण्डम्‌” 
की पद्धति जनसत्ता, के भिन्न-भिन्न अज्ो ओर जनता की 
स्वाधीनता एवं समोनता की आकांक्षा को पूर्ण करने का सर्वेश्रधान 
साधन है, परन्तु साथ ही इसकी सफलता बहुत कुछ इसके 
प्रयोग की उदारता पर है। संकीणेता के साथ इसका श्रयोग 
विशेष लाभप्रद तो होता ही नहीं, हानिकारक भी हो सकता है। 


आपत्तियों 


कहना व्यर्थ है कि जब इस पद्धति का आविष्कार हुआ, 
तब इसके विरुद्ध काफी आपत्तियाँ उठाई गई थीं। आज «भी जो 
देश इसे प्रचलित नहीं करना चाहते, वे अनेक आपत्तियाँ 
उठाते हैं। और चूंकि पाठक, उन्हें सामने रखकर इस पढ्ति 
की उपयोगिता अनुपयोगिता के सम्बन्ध मे अधिक विचारंपूर्ण 
निर्णय पर पहुँच 'सकते हैं, अतः हम उनमें से मुख्य-मुख्य यहाँ 
दे रहे हैं| वे इस प्रकार हैं::- ५ 
१--व्यवस्थापिका के सदस्यों को अपनी ज़िम्मेदारी टालने में 

प्रोत्साहन मिलता है। 
२--रिफे रेण्डम से व्यवस्थापिका सभाओं की शक्ति कम हो 

जाती है। ६ 


( ७० ) 


३--जनता को उभार कर चालाक लोग अवांहनीय और भयंकर 
क़ानून भी बनवा सकते हैं। 


४--यह चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता के गुलाम बनाता है | 

४---जनता कानूनों को समझने और उन्त पर मत देने के योग्य 
नहीं होती । 

६--यह शिक्षितों के कार्य का फैसला अशिक्षितों से कराने 
के समान है। 


७--रिफ रेण्डम सें बहुत कम मतदाता भाग लेते हैं। 


८--साधारण जनता भूल कर सकती है, परन्तु चुने हुए विशेषज्ञ 
प्रतिनिधि भूल नहीं कर सकते। 


६--यह शासन मे किसी एक दल की प्रधानता नहीं होने देती 
ओर इसलिये उन्नति की घातक है। 


१०--जनता टेक्स बढ़ने के डर से बढ़े-बड़े काम करने की मंजूरी 
नहीं देती और इसलिए देश उन्नति नहीं कर सकता । 
११--यह पद्धति प्रतिनिधि-शासन की नाशक है। 


पाठक देखेंगे कि इन आपत्तियों में १, २ ४, ४५०, ६ 
ओर ११ आय: एक ही आशय को भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट 
करने वाली हैं । अर्थात्‌ प्रतिनिधि सत्तात्मक् शासन ही 
अच्छा है। स्पष्टतः ये आपत्तियाँ प्रतिनिधि सत्तात्मक वा एक 
वर्ग के शासन के प्रष्ठ-पोषकों द्वारा उठाई हुई हैं। फिर भी, 
आइये, हम इसमें से प्रत्येक की सचाई झुठाई की परीक्षा करें। 


(१) यह हम ऊपर बता ही चुके हैं कि वतेमान अतिनिधि- 
तंत्र वा उसके आधार पर बसे ग्रजातंत्रों एवं नियंत्रित राज- 
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तंत्रों में ब्रास्तव से प्रजा का शासन नहीं, बड़े-बड़े धनिकों के 
बर्ग वा शासक वगे का शासन होता है।साथ ही यह भी 
ऊपर के अध्यायों में दिये हुए विवेचन से स्पष्ट है कि प्रति- 
निधिन्तंत्र की प्रणाली सव से अधिक बुराइयों को उत्तेजना 
देने वाली है| चूँकि कानून बनाने ओर उसे स्वीकार वा 
अस्वीकार करने की सर्वोपरि सत्ता व्यवस्थापिका के सदस्यों 
के हाथ में होती है, अतः प्रत्येक दल इन सदस्यों में वहुमत 
अपने पक्त का चुनवाने और इस प्रयत्न में सफल न होने पर 
दूसरे वर्गो' वा दलो की ओर से आये हुए सदस्यो को, रिश्वत, 
पद, प्रतिष्ठा, विशेष सुविधाओं आदि द्वारा खरीदने का प्रयत्न 
करता है। प्रतिनिधि लोग भी एक वार चुन लिये जाने पर 
एक निश्चित मियाद के लिये बे लगाम हो जाने के कारण 
अपनी जेबें भर कर अवांछनीय कानून बना ओर स्वीकार 
कर डालते हैं, क्योकि उसके बुरे भले फल तो जनता को 
भोगने पड़ते हैं । उनका कया विगड़ता-बनता है। वे तो अपनी 
व्यक्तिनात स्थिति कुछ वना ही लेते है। 

इस स्थिति के फल से जहाँ एक ओर इन व्यवस्थापिकाशों 
से जाने को स्वार्थी ओर चाल्ाक लोग उत्सुक हो, भिन्न-भिन्न 
सिद्धातों की भ्ूठी घोषणाएँ कर जनता को धोखे में डालने के 
लिये उत्साहित होते हैं, वहों दूसरे स्वार्थी दल और स्वयं 
सरकारे' वा शासनारूढ़ दल, व्यवस्थापिकाओ का उपयोग अपने 
लाभ के लिये करने को उतने ही बिकारो के शिकार बनते हैं। 
वे दिल खोल कर सावेजनिक धन से जुआ खेलते हैं और फिर 
इन खरीदे हुए प्रतिनिधियों से ही भिन्न-भिन्न -रूपो में उक्त खच्चे 
की मांगे स्वीकृत करा उसे जनता के सिर डालते है। जनता 
के हाथ मे एक बार चुन देने पर इन प्रतिनिधियों को ठीक मार्ग 
पर लाने का दूसरे चुनाव के पहले कोई अस्त्र नहीं रहता । 
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चह सदोष हो जाता है। कई बार तो उसका उद्देश्य ही नष्ट हो 
जाता है। परन्तु स्विटजरलेंड में ऐसे पचासों उदाहरण हो चुके 
हैं, जिन में जनता ने ऐसे कानूनों को सदोष होने के कारण 
नामंजूर कर दिया, परन्तु जब दुबारा वे ही विशुद्ध रूप में 
उसके सामने रक्खे गए, तब उसने तुरन्त स्वीकृति दे दी |” 


( (०१७७ ९7668८९४ ५०. | ) 


इस प्रकार उपरोक्त विवेचन ही २, ३, ५, ६, 5, ६, १० 
और ११ वीं आपत्तियों का भी उत्तर दे देता है। क्‍योंकि अनु- 
भव से यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षित कहलाने वाले प्रतिनिधि 
समभौते के लिये वा अधिक चालाक लोगों की. नीति में फेंस- 
कर सदोष क़ानून बना और स्वीकार कर लेते हैं, परन्तु जन- 
साधारण कभी ऐसी भूल नहीं करते और इस प्रकार उनकी 
सामूहिक बुद्धि, शिक्षितों की योग्यता से श्रेष्ठ होती है । 


इसके अतिरिक्त यह आत्तेप तो दुधारी तलवार है। वह 
जिस प्रकार साधारण जनता पर लागू होती है. उसी प्रकार 
शिक्षितों के लिये भी प्रयुक्त हो सकती है । प्रश्न यह है कि राज- 
नेतिक दलों के आदरशे, कार्यक्रम और जान घूम कर शब्दच्छल- 
पूरं बनाई गई उनकी बड़ी-बड़ी गम्भीर घोषणाएँ कौनसी कानूनों 
से कम जटिल होती है ? बे भी तो आ्राजकल के मुहाविरे के 
अनुसार “राजनैतिक भाषा” में होती हैं। क्रानून को देखकर 
तो साधारण व्यक्ति भी, पूरा नहीं तो कुछ, उसके आशय और 
अपने हितों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को समझ सकता है; 
परन्तु उनकी सामग्री के तो सिर या पूँछ-किसी का भी उसे 
पता नहीं लग सकता। ऐसी दशा में राजनैतिक सिद्धान्तों के 
आधार पर दल बता कर उन पर लोकमत लेना भी तो उतना 
ही अनुचित ठहरता है, जितना कि कानूनों पर उत्तका मत लेना 
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और यदि इसके लिए साधारण जनता योग्य है, तो कानूनों पर 
मत देने के लिये और भी अधिक योग्य है । 


रही चौथी आपत्ति सो वह वैसे ही सार-शूत्य है। जो 
लोग (व्यवस्थापिकाओं के प्रतिनिधि या उनके पक्षपाती) जनता 
के इस अधिकार को “अशिज्षितों की गुलामी” सममते हैं, वे 
यह आपत्ति उठाते समय इस वात को भूल जाते हैं. कि न केवल 
उन्हे शिक्षित बनाने वाली संस्थाओं का खच्चे वही अशिक्षित 
जनता उठाती है, प्रत्युत उन्हे चुन कर भी वही भेजती है। यदि 
उन्हें अपनी कृतियों पर उसका मत जानना अपमान जनक मालूस 
होता है, तो उनके द्वारा चुना जाना तो और अधिक अपमान- 
जनक है | 

रहा मतदाताओं के “रिफेरेस्डस” से भाग लेने का प्रश्न 
सो मि० ब्राइस ने स्वय॑ अपने [००९४ णि॥0090९5 
नामक अन्थ से कहा है कि जॉच करने से मुझे मालूम हुआ 
कि हसेशा ६० से ८५ प्रतिशत तक मतदाता भाग लेते हैं। 
आयः यही स्थिति साधारण अवस्था मे, सब देशो मे 
व्यवस्थापिकाओं के चुनाव में देखी जाती है। 


अलबत्ता सोशलिस्ट (साम्यवादी) और कम्यूनिस्ट (समष्टि- 
चादी) लोगों को यह शिकायत है कि इस पद्धति मे उनके विचार 
और संगठन विशेष नहीं पनप पाते, क्‍योंकि जनता में उतना 
असन्‍्तोष ही नहीं बढ़ पाता । 


दुलगत-शासन की न्याय्यता 


परन्तु बर्गीय शासन के मतवाले सब से अधिक इसलिये 
“/रिफेरेण्डम” के विरुद्ध हैं कि वह वर्ग शासन या राजनैतिक 
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दल्-बन्दियों को प्रोत्साहन नहों देता। दल्बंदियों या वर्ग-शासन 
अथवा पालियामेण्टरी-गवर्नमेण्ट की आवश्यकता के सम्बन्ध मे 
जब उनसे प्रश्न किया जाता है, तो वे कहते हैं, कि “उससे शासन 
अच्छा होता है। देश की उन्नति होती है !» 


परन्तु केसे १” इस प्रश्न के उत्तर सें वे कहते हैं कि-- प्रथम 
तो प्रत्येक दल अधिक लोकप्रिय होने के लिये नए नए कार्यक्रम 
और सुधार के प्रश्न जनता के सामने रखता रहता है। दूसरे 
प्रत्येक दल दूसरे की त्रुटियां की आलोचना करता रहता है। इन 
सव बातों से जनता को राजनैतिक शिक्षा मिलती रहती है। फिर 
दल्न पद्धति से एक दल जो अल्पसत में रहता है आयः विरोधी 
रहता है ओर उसके सय से शासनारुढ़े दल सदा सतर्क रह कर 
शासन प्रणाली को ऐसी रखने की चेष्टा करता है जिस पर 
विरोधियों को आक्षेप करने का अवसर न मिले। इसी लिये 
पालियामंटरी पद्धति शासन को उन्नविशील रखने वाली है|” 


निःसन्देह, साधारण वुद्धि के व्यक्ति को ये बातें अच्छी 
लगती है । परन्तु थोड़ा गम्भीरता पूर्वक विचार करते ही आधु 
निक राजनीति से परिचित व्यक्ति स्पष्ट समझ जाता है. कि सब 
जनता को भ्रम में डालने के तरीके है। क्योकि प्रथम तो जिन-जिन 
देशा मे यह पद्धति प्रचलित है, उनमे से किसी में वह शांति 
ओर उन्नति नहीं दिखाई देती, जो “रिफ रेण्डम” पद्धति को 
मानने वाले देशों मे दिखाई देती हैं। अमेरिका के शासन तक 
में इस पद्धति के प्रयोग के बाद ही स्थिरता आई है। वैसे भी 
आम तर पर एसे देशों से जितने दल होते हैं, वे प्रायः सब 
सम्पन्न वर्गों के ही होते है। कोई जू्मीदारों का तो कोई कार- 
खानेदारों का। कोई पदवीधारी शिक्षितों का और कोई अन्य 
बड़े उ्योगी बालो वा व्यापारियों का । इन्हीं वर्गों को सब प्रकार 
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की सुविधाएँ रहती हैं और इसलिए ये ही भिन्न-भिन्न राजनैतिक 
सिद्धान्तों की आड़ मे अपने दल संगठित कर लेते -हैं एवं एक 
दूसरे के विरुद्ध प्रधानता के लिये लड़ते रहते हैं। 


यही कारण है कि वे साधारण प्रश्नों को लेकर हमारे नेशन- 
लिस्ट और स्व॒राजिस्ट आदि दलों की तरह एक दूसरे की 
आलोचना भले हो करते रहते हों, गोल-मोल शब्दों में चाहे कुछ 
साम्यवाद जैसे सिद्धान्तो के प्रति भी अनुरक्ति दिखाते रहते हो; 
परन्तु साधारण जनता मे वैज्ञानिक राजनीति का प्रचार हो, 
अथवा उसे कुछ प्रभावशाली अधिकार मिलें, ऐसी बात भी 
कोई नहीं करते। अन्यथा फ्रांस और इंगलेंड में तो आज तक 
बच्चा-बच्चा राजनीतिज्ञ हो जाना चांहिये था। सच तो यह है वि 
ऐसे लोग अपने स्वार्था की रक्षा के लिये ही रिफ रेण्डम का 
विरोध करते हैं। 


धार्मिक और जातीय भेद भांव 


दलवन्दी ही नहीं, जातीय और धार्मिक भेद भावों थे 
रोगों--जिनका हमारा देश विशेष रूप से शिकार है--को मिटाने 
में भी “रिफरेण्डम” की पद्धति 'रामवाण! साबित हुई है। इस 
सम्बन्ध मे विस्काउस्ट ब्राइस कहते हैं किः-- 


“/रिफरेण्डम जातीय और धार्मिक भेदभावों को राष्ट्रीयत 
मे-परिणत कर देता है। क्योकि सब वर्गों' और दलो के लोगो 
को मिलकर ऐसे प्रश्नों पर मत देना पड़ता है और उनके लिये 
काम करना पड़ता है, जो धर्मो' एवं वर्गों' की भावना और दत्तो 
के कार्यक्रम से परे होते हैं। 

हम जानते हैं कि स्विस-संघ मे अनेक और विभिन्न परस्पर 
विरोधी विचार रखने वाले समृह सम्मिलित हैं। लेकिन साथ 
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ही इस बात से भी कोई इन्कार नहीं कर सकता कि इन सब में 
एक राष्ट्रीयता'की भावना द्वारा, ऐक्य स्थापित करने का श्रेय 
रिफरेण्डम को ही है। 


इस भ्रचार का पोषक कोई प्रमाण नहीं मिलता कि रिफ- 
रेण्डस के कारण व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों की योग्यता वा 
उनकी क़दर में कोई कमी आई है अथवा योग्य आदमियों को 
उम्मेदवार बनने मे उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता ।” 
( मोडने डिमोक्रसीज़ भाग १ ० ४४७ ) 


श्री बालकृष्णु एम० ए०, पी० एच० डी० ( लन्‍्दन ) प्रिसि- 
पत्, राजाराम कॉलेज, कोल्हापुर, अपनी पुस्तक ( /200770 
[0९॥00८७०9 ) में कहते है कि:--“'रिफरेस्डम जनसत्ता के 
जहाज का मस्तूल है।'' '* 'यह बुरे कानूनों का बनना रोकता 
है। इसने जनता और शासकों के बीच के विरोध और भेदभाव 
को मिटा दिया है। इसने व्यवस्थापिकाओं में होने वाली स्वार्थ 
परायणता, रिश्वत, कूटनीति और दत्लबन्दी आदि की जड़ काट 
दी है। वह किसी बर्गे या दल के हित के विचार को हटा कर 
देश भर के 'हिताहित से सम्बन्ध रखने वाले कानूनों को ही 
स्वीकार करता है । यह शासन यंत्र में स्थायित्व लाता है ।' *"**' 
अपव्यय को रोकता है ।'*'' जनता को राजनैतिक शिक्षा देने 
का यह प्रधान अस्त्र है। यह जाति ओर धर्मगत भेदों को नष्ट 
करता है और जनता की रुचि शासन एवं राजनैतिक प्रश्नों मे 
बढ़ाता है '*“* 'यह अनावश्यक क़ानूनो की वृद्धि रोकता है, 
3.2६ साथ ही यह हिसात्मक क्रांतियों की सब से बड़ी ढाल 
है। यह प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन की सब बुराइयों को दूर 
करने का अचूक नुस्खा है।'''““सब से बड़ी बात यह है कि 


( ४६ ) 


इसमे भिन्न-भिन्न परस्पर विरोधी (ग्ररीब-अ्मोर, घनिक, मज़दूर 
आदि) समूहों को मिलाने की अदभुत शक्ति है।” ( अध्याय ६ 
प्र० ६९-६२ )। 

मि० एम० हिल्टी कहते हैं: -- 

८ रिफरेण्डम द्वारा बने हुए कानून दुगने लोक-प्रिय होते हैं। 
इसके द्वारा लोग स्वतः ही कानून की बारीकियाँ समभने लगते 
है। ' “*'साथ ही व्यवस्थापिकाओं को भी न केवल अपने 
“बिल! ( कानूनों के मस्विदे ) संक्षिप्त बनाने पड़ते हैं, प्रत्युत इतनी 
सरल ओर सीधी भाषा मे भी बनाने पड़ते हैं, कि सबे साधारण 
उन्हे, भलीभाति समभ लेते हैं। 


यह लोगो मे देश प्रेम बढ़ाता है''''''और मतदाताओं 
मे दायित्व की भावना को जागृत करता है। *''''यह शाप्तक 
वगे से जनता को उल्लू बनाकर उस पर अधिकार रखने की 
आकांक्षा के स्थान पर सहयोग और सेवा द्वारा अपना अस्तित्व 
रखने की भावना पैदा करता है ।” 


( 6900885 रिर्शशशातपा) ? 278 ) 


इन उद्धरणों से पाठक समझ सकते हैं कि 'रिफरेण्डम' के 
बिरोधियो की दलीलें कितनी स्वार्थपूरं एवं लचर है और यह 
पद्धति वास्तव मे कितनी उत्कृष्ट है । 


व्यावहारिक रूप 
प्रत्येक क़ानून, जब व्यवस्थापिका में स्वीकृत हो जाता है, 
तो वह सरकारी अख़बार से प्रकाशित कर के ज़िलों की कोंसिलो 
के पास भेज दिया जाता है। जिले की कोंसिलें उसकी ग्रतियां 
ग्राम पंचायतों मे बेंटवा देती हैं। इस पर लोकमत प्रगट करने 
की ३ मास या ६० दिन की मियाद्‌ दी जाती है। 


( ४० ) 


इस ६० दिन की मियाद में यदि ३०००० नागरिक या ८ जिले 
मिलकर रिफरेण्डम की मांग करना चाहें, तो वे कर सकते है। 
परन्तु आम तौर पर जिले रिफो रेण्डस की मांग बहुत कम करते है। 


क़ानून प्रकाशित हो जाने पर उसके विरोधी दल, जनता 
में धूम धूम कर उसकी त्रुटियां उसे सममाते है।साथ ही रिफे 
रेण्डम के लिए हस्ताक्षर लेने शुरू करते हैं। कई बार इस प्रकार 
के अचार ओर हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए दल्लो और संस्थाओं 
का घंगठन कर लिया जाता है। क्योंकि हस्ताक्षरों के बनावटी 
होने, न होने की कड़ी जॉच की जाती है। यह जाँच प्रत्येक 
आम-पंचायत के सभापति द्वारा की जाती है। 


किसी किसी ज़िले में अपद नागरिकों के लिए ,हस्ताक्षर के 
स्थान पर कोई चिन्ह बना देने का नियम भी होता है। 


जब इस प्रकार पूरे हस्ताक्षर पहुँच जाते हैं, वध सरकार 
इसकी सूचना ज़िला पंचायतों को दे देती है ओर कानून की 
प्रतियाँ देश भर मे बेंटवा देती हैं । 


इसके बाद मत लेने की तारीख घोषित की जाती है, जो 
कम से कम क़ानून के प्रकाशन और वितरण के एक मास बाद 
की होती है। 


सरकार की तरफ से सिरे क़ानून प्रत्येक्ष मतदाता के पास 
भेज दिया जाता है । उसके पक्त वा विपक्ष में कोई सम्मृति या 
विवेचन नहीं भेजा जाता। 

इसके बाद पक्ष ओर विपक्ष के दल्तों द्वारा आन्दोलन शुरू 


होता है। इस आन्दोलन की सभाओ,' में व्यवस्थापिका के 
सदस्य भी भाग ले सकते और भाषण कर सकते हैं। 


( 5१ ) 


मत लेने का प्रबन्ध प्रत्येक जिले में उस जिले की पंचायत 
करती है। हाँ, कानून की प्रतियोँ और 'वैलट पेपस केन्द्रीय 
सरकार ही जिलें। को भेजती है । 


मत देश भर में प्रायः एक ही दिन और प्रायः रविवार को 
लिये जाते है। मत देने के दिन सारा काम क्रम वद्ध और निय- 
मित रूप से होता है। कोई भांगड़े टण्टे या रिश्वत आदि की 
शिकायत नहीं सुनी जाती । 


अवश्य ही क़ानून की प्रतियाँ इस पद्धति मे बहुत अधिक 
छपानी पड़ती हैं ओर इस लिये व्यय अधिक होता है, परन्तु 
दूसरी बुराइयो के दूर होने और उनसे देश के सुरक्षित रहने 
के रूप मे कई गुना अधिक लाभ हो जाता है। साथ ही एक 
लाम यह भी है कि जब तक पूरी आवश्यकता ही न हो, व्यव- 
स्थापिका नए कानून नहीं वनाती | * 

(२) 

कुछ जिलो में हस्ताक्षर लेने की पद्धति नही है। वहाँ प्रत्येक 
कानून पर रिफं रेण्डस लेने का नियम है और इसलिये हस्ताक्षरों 
की आवश्यकता ही नहीं होती | ,और चेँकि कई जिलों मे सत- 


दाता अकारण मत देने ८ आदे तो उस पर जुर्माना होता है, 
अतः सत भी काफी आते है। 


सरकारी कानूनों का संशोधन एवं परिवर्तन 

जप 

इसकी मांग नीचे लिखे अनुसार हो सकती है:-- 
(अ) किसी भी व्यवस्थापिका के सदस्य द्वारा। 


६७... २ 


(ब) हा जिले की शासन सभा द्वारा । 





( एरे ) 


(स) केन्द्रीय सरक.र या संघ-सभा हारा | 
(द) ४०००० मतदाताओं द्वारा । 


ऐसी मांग होने पर, पहले संशोधन पर दोनों व्यवस्थापिकाएं 
पे 4 ब् औ संशोधित कप सह 
मिलकर विचार करती हैं। यदि वे संशोधित क्लामून पर सह- 
मत होती है, तो उस पर लोकमत ले लिया जाता है । 


यदि व्यवस्थापिकाएँ परस्पर सहमत नहीं हो पाती, तब जनता 
का मत पहले इस वात पर लिया जाता है कि “श्स्तावित संशो- 
धन होना चाहिये या नही | यदि जनता का बहुमत संशोधन 
के पक्ष में होता है, तो व्यवस्थापिकाएँ भंग कर दी जाती है 
हे री चुनाव में संशोधन के पक्षपाती उस्मेदवार चुसे 
जाते हैं। 


चुनाव के बाद व्यवस्थापिकाएँ उक्त संशोधन या क़ानून 
को स्वीकार कर उस पर लोकमत लेती हैं। परन्तु यदि प्रस्ताव 
४०००० मतदाताओं द्वारा आता है, तो उस पर व्यवस्थापि- 
काएँ विचार नहीं करतीं, उस पर लोकमत ले लिया जाता है | 


इस प्रकार यदि व्यवस्थापिकाएँ सहमत होती है तो लोक- 
मत एक वार ही लिया जाता है ओर यदि उनमें मतभेद हो 
जाय तो प्रत्येक प्रश्न पर दो वार “रिफिरेण्डम” का प्रयोग 
होता है। 


यदि संशोधन मामूली होता है, ओर उस पर भी व्यवस्था- 
पिकाओ में मतभेद होता है। तो उक्त संशोधन स्थगित कर 
दिया जाता है। उस अवस्था में व्यवस्थापिकाएँ भंग नहीं की 
जाती, श्रनुकूल अवसर आने पर ऐसे प्रश्व फिर उठाये जाते हैं । 


( ८३ ) 


जनता के सांधारण संशोधन 


यदि ५०००० मतदाताओं ह्वारा साधारण संशोधन पेश 
होना हो, तो बे दोनों प्रकार से कर सकते हैं। केचल संशोधन 
का उद्देश्य और रूप बता कर या स्वतंत्र बिल (कानून का 
मस्विदा ) की शकल मे पेश करके । यदि व्यवस्थापिकाएँ उससे 
सहमत हुई', तो उस पर लोकमत ले लिया जाता है।यदि्‌ सहमत 
न हों तो “संशोधन होना चाहिये 'या नहीं?--इस विपय पर 
लोकमत लिया जाता है। अथवा उसकी जगह व्यवस्थापिका 
स्वयं दूसरा संशोधन या क़ानून बना कर दोनों पर साथ-साथ 
मत लेती है। यदि जनता फिर भी पहले संशोधन या क्लानून के 
पक्त मे ही मत देती है, तो वही विरोध करने वाली व्यवस्थापिका 
उस का मस्विदा बना कर उसे स्वीकार कर लेती है । इस प्रकार 
व्यवस्थापिकाओ के भंग होने की नोवत नहीं आती। 


हॉ, किसी संशोधन की सफलता के लिये अकेली जनता का 
ही बहुमत काफ़ी नहीं है। केस्टन्स का भी वहुमत होना चाहिये। 
परन्तु यह नियम विशेष क्लानूनों के लिये है, साधारण संशोधनों 
मे जनता का बहुमत ही काफी माना जाता है। 

कुछ परिणाम 

स्विटज़रलेड में सन्‌ १८७४ ई० में रिफोरेस्डम की पद्धति 
प्रचलित हुई थी | तब से १८६८ ई० तक-- 
(१) पुराने कानूनों के १९ संशोधनो पर लोकमत लिया गया 

जिनमे से ७ स्वीकृत हुए और ४ अस्वीकार किये गए। 
(३) नए प्रस्तावों और क़ानूनो ( जिन पर लोकमत लिया गया ) 


की संख्या २४थी। इनमे से ७ स्वीकृत हुए और १८ 
नाम॑जूर हुए । 


( ८४ ) 
सन्‌ १६०४ से १६१६ तक;-- 


(३) व्यवस्थापिका ने कुल तीन क्ानूनो ओर प्रस्तावों पर ल्ञाकमत 
लिया और वे सब स्वीकृत हुए । 


संशोधनो के अ्स्तावों का भी इतिहास मनोरंजक है। उदाहरण 
जे का 
के लिए:-- 


(४) इस लम्बे समय में व्यवस्थापिका की ओर से २४ संशोधन 
जनता के सामने रक्खे गए, जिनमे से उसने १६ स्वीकार 
३ अर 
किये ओर ६ अस्वीकार | 


(४) परन्तु ४०००० मतदाताओं के हस्ताज्षरो' द्वारा १२ संशाधने। 
पर लोकमत लिया गया, फिर भी ४ ही स्वीकृत हो सके 
ओर ७ अस्वीकार कर दिए गए। 


इन परिणामों से नीचे लिखे निध्कृप निकलते हैं:--- 


१--आ्रारम्भ मे, पहिले के अभ्यास के अतुसार व्यवस्थापिकाओं' 
ने वहुत से क्रानून वनाए, परन्तु अन्त में वे तामव्ज्र हुए । 


न 


२--इस अनुभव से ल्ञास उठाकर फिर व्यवस्थापिकाओं से 
क़ानून बनाने मे दायित्वपूर्णता से काम लेना शुरू किया 
ओर इसलिये पीछे उसके अधिकांश क़ानून स्वीकृत हुए । 


३--चूंकि पीछे क़ानून कम बनने से भी शासत्र-यंत्र और देश 
को कोई हानि नहीं पहुँची, अतः स्पष्ट है कि पहले बहुत से 
कानून अनावश्यक ओर प्रायः व्यवस्थापिका के सदस्यों 
के नाम कमाने या वर्ग विशेष का नमक अदा! करने की 
इच्छा के फल होते थे । 


( पर ) 


४--ज्यो २ व्यवस्थापिकाएऐे अविक दायिलपूण होने लगीं, 
त्यो-त्यो, नागरिको की अपेक्षा उन के कानून अधिक स्वीकार 
कर जनता ने उत्त पर विश्वास करना शुरू कर दिया । 


४--जनता ने इतने लम्बे समय में भी कोई अनुचित बात स्वीकार 

नहीं की, इससे स्पष्ट है किजन-साधारण,वर्गा' ओर दरों को 

तरह अधिकार का दुरुपयोग नहीं करते, अन्यथा धनिक 

ओर शासक वर्ग को कठिनाइया में डाल देना उन के लिये 
आसान था। 


६--अब तक सो कानूनों के अस्तीकृत होने की नावत आना 
इस वात का प्रमाण है कि इतने जन-सत्तात्मक शासन में 
भी व्यवस्थापिका लोकमत-विरोथी कानून वना सकती है । 
फिर उन व्यवस्थापिकाओ की जनता की प्रतिनिधि कहना; 
जहाँ जनसत्ता श्रन्तिम निर्णायक नहीं है, तो प्रतिनिधित्व 
का मजाक उड़ाना है। 


रिफ रेण्डम का विरोध किय्र जाने के कुछ विशेष कारण भी 
है। स्विटजरलेड का इतिहास ही इसका साक्षी है। उसके अध्य- 
यन से पता लगता है कि वीच-बीच से भिन्न-भिन्न कानूनों की 
आइ से केन्द्रीय सरकार यह कोशिश करती रहती है. कि उसके 
अधिकार बढ़ जायें | परन्तु अशिक्षित कही जाने वाली जनता 
इस मासले से इतनी योग्य साथित हुई है कि उसने प्राव: हर 
वार केन्द्रीय सरकार को मात दी है। 


उदाहरण के लिये हमारे देश की सिविल सर्विस की तरह 
जब वहों की केन्द्रीय सरकार ने अपने अधिकारियों की पेन्शनो 
के लिए एक कानून बनाया, तो जनता ने उसे इसीलिए नाम॑जूर 
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कर दिया कि वह केवल केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के 
लिये था, न कि सारे देश के लिये। इसी अकार जब एक क़ानून 
समाचार पत्रों के विरुद्ध सैनिकों में अनुशासन-हीनता फैलाना 
रोकने के बहाने व्यवस्थापिका में स्वीकृत किया गया, तो जनता 
ने उसे प्रवल् बहुमत से नामंजूर कर दिया। शिक्षा को सी जब 
केन्द्रीय सरकार ने पूरतः अपने अधिकार मे लेना घाहा, तो 
जनता ने अबल विरोध कर उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर 
दिया। इतना ही नहीं, स्विस लोग स्थानीय और प्रादेशिक 
स्वतंत्रता के इतने पक्षपाती हैं कि जब केन्द्रीय सरकार ने मत- 
दाताओं की योग्यता आदि नियत करने के अधिकार अपने हाथ 
में यह कहकर लेने चाहे कि यह अधिकार प्रत्येक जिले के होने 
से देश भर में इस संबन्ध में एक सा कानून नहीं बन पाता, 
तो जनता ने स्पष्टतः यह कह कर उक्त अस्ताव को अस्वीकार 
कर दिया कि अपने प्रदेश के मतदाताओं के सम्बन्ध में, प्रदेश 
ही सब से अच्छा निरेय कर सकते हैं। 


इस भरकार जब २ शासनारूढ़ दल ने अपने अधिकार बढ़ाने 
या अपने दल को सुदृढ़ करने के लिये कोई क्रानून बनाना चाहा 
है, तभी जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया है और जब वही 
क़ानून उस दोष से भुक्त करके उसके सामने रक्‍्खा,गया है, तभी 
उसने उसे स्वीकार कर लिया है। 


अमेरिका की सतक॑ता 


अमेरिका ने तो इस अनुभव से लाभ उठाकर यह नियम 
ही कर दिया है कि जनता चाहे, तो पूरे कानून को नहीं, उसके 
दूपित भांग को ही रद्द कर सकती है। इससे व्यवस्थापिकाओं 
की कानून को ठुवारा बनाने की महनत बच जाती है। हाँ, जो 
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दल व्यवस्थापिका मे अपने दाँव-पेचों द्वारा कानूनों में अवांछ- 
नीय संशोधन करा लेते हैं,उन्हें बुरी तरह निराश होना पड़ता है। 


यही क्यों, पहले स्विट्जरलैंड में वात्कालिक और विशेष स्थिति 
के लिए बनने वाले आई्डिनेंसों' एवं कानूनों पर “रिफेरेस्डस' 
लेने का नियम न होने से अधिकारी लाभ उठाते थे और 
“जरूरी” की आड़ में आवश्यक कानून बना लेते थे । अतः अमे- 
रिका के कई राज्यों ने स्विस लोगो की इस कठिनाई से शिक्षा ले 
प्रारम्भ से ही यह नियम रख दिया कि ऐसे ज़रूरी कानूनों 
और 'डिक्रीज' पर सी यदि ३०००० मतदाता लिखें, तो 'रिफै- 
रेण्डम” का प्रयोग कर उनके जरूरी या गैर जरुरी होने का 
निर्णय किया जाय | इससे स्वाभावतः स्वार्थियों के स्वार्थ साधन 
का रहा सह मार्ग भी बन्द हो गया और यही कारण है कि 
बर्मशासन के पक्षुपाती इस पद्धति को प्राय: सर्वोत्तम होने पर 
भी स्वीकार नहीं करते । 

अवश्य ही इस पद्धति की पूरी सफलता भी उसी अवस्था 
ओर उन अन्य सहायक व्यवस्थाओ पर ही निर्भर है, जो स्ति- 
टज्षरत्ञेड मे बरतेमान एवं प्रचलित है। परन्तु इस छोटी-सी 
पुस्तक में उन सब बातों के विवेचन के लिये स्थान नहीं है । फिर 
इसका ध्येय भी केवल चुनाव पद्धतियां का विवेचन है । 


परप्तल एशापा॥एएएए (दि इनीशियेटिव) 


अर्थात्‌ विधान निर्माणाधिकार 
या 


जनता का स्वर्य क़ानून बनाना 


कननन-- नम» पी "नल जन-+ 


परन्तु केवल 'रिफैरेण्डस” से ही बतेसान व्ववस्थापिकाओं 
की चालो का अन्त नहीं हो गया। हम बता चुके हैं कि समाज 
के वतेमान अप्राकृतिक, आर्थिक और अन्य गहरे भेदभावों 
के मौजूद रहते हुए, समानता के आंदर्श को व्यावहारिक रूप 
देना एक असाध्य-साधन का प्रयत्न है। फिर भी चूंकि मनुष्य 
के--स्विटजरलैंड के अशिक्षित जनन्समूह के--मस्तिष्क ने इस 
पुराने नुरखे को सुरक्षित रख छोड़ा था, अतः पह इस समय काम 


आ! गया और उसने इस असाध्य समस्या को बहुत कुछ साध्य 
बना दिया। 


परन्तु वर्तेमान राजनीति जितनी प्रगति कर चुकी है और 
जितनी सबल हो चुकी है; उसके लिये इतना ही काफी न था। 
वह रिफरेण्डम के शिकंजे में जकड़ी रहने पर भी कुछ न कुछ 
करती ही रहवी थी। ऐसे कुछ प्रय॒त्नों के उदाहरण ऊपर आ 
चुके हैं। एक दूसरा तरीका यह्‌ भी उसने अहण किया कि जिस 
समय राष्ट्र के हित की दृष्टि से जो क़ानून वनाना आवश्यक 
होता, उसे वह उस समय न बनाती । क्योंकि आख़िर कानून 
बनाना या शासन व्यवस्था के बारे में कोई अस्ताव रखना तो 
व्यवस्थापिका ओर केन्द्रीय सरकार के ही द्वाथ मे था। जनता 
तो केवल उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती थी । 
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ओर व्यवस्थापिकाओं की स्थिति से तो आज सभी परिचित 
हैं। हमारे देश मे ही क्या स्थिति है ? आज देश में ओद्योगिक 
शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मशीनों के युग के कारण 
असंख्य युवक वेकार फिर रहे हैं। न उनके लिए नये उद्योग 
निकाले जाते हैं, न योरोपीय देशो की तरह कारखानेदारों की 
जेब से निकालकर उन्हें वेकारी का अलाउंस दिया जाता है । 
देश का अद्धोड् स्त्रीसमाज चक्की, चरखे, करघे आदि से तो 
बरी कर दिया गया है, परन्तु इससे हुई उसके स्वरावलम्ब की 
हानि की पूर्ति के ल्िण कोई सोचता भी नहीं । 

हमारी व्यवस्थापिकाएँ बड़े-बड़े धनिको के उद्योग-धन्धों की 
रक्षा के लिये कानून बनाती हैं, आकाश-पाताल एक करती है, 
ज़ञमींदारों के हिितो की रक्षा के लिए लड़ती हैं, परन्तु उपरोक्त 
उदाहरणा जैसे देश के बहुमत पर प्रभाव डालने वाले प्रश्नो 
को ओर फूटी आँख से भी नहीं देखती । श्रर्थात्‌ घास्तव में वे 
जनता की प्रतिनिधि नही, स्वामिनी वनकर आचरण करती हैं। 


. फिर यदि वे कोई क्लानून जनता के हित के बनाती भी हैं, 
तो जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, भिन्न-भिन्न कारणों से 
* उनका अधिकतर उपयोगी भाग निकाल दिया जाता है और 
अन्तिम रूप से वे मुख्यतः किसी वर्य विशेष को ही लाभ पहुँ- 
चाने वाले रह जाते हैं। इसलिये यदि देश मे 'रिफैरेस्डस' की पद्धति 
प्रचलित हो, तो भी जनताके हाथ मे किसी पूरे कानून को स्वीकार 
था अस्वीकार करने के अतिरिक्त कोई अधिकार नहीं रहता। 
आधुनिक रिफेरेण्डम' के उत्कृुष्टटम रूप मे भी उसे सर्वत्र उसमें 
वाड्छित संशोधन कर देने का अधिकार नही है। जनता मे से 
आज के पक्तपातपूर्ण विधानो एवं व्ययशील चुनाव पद्धतियो के 
कारण व्यवस्थापिकाओ मे न जा सकने वाला कोई योग्य व्यक्ति 
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जनता के हित का कोई क्वानून का मस्विदा बनाकर देना भी 
चाहे तो नहीं दे सकता । 

इसीलिये १८ वीं शताब्दी के प्रथम चरण में ही स्विस लोगों 
ने यह आवाज बुलन्द की कि हम अपने प्रतिनिधि कहताने 
वालों के गुलाम नहीं बनना चाहते | हमें स्वयं कानून बनाने 
का हक है | 

स्वार्थियों ने इसका भी विरोध किया। अशिक्षित जनता 
अनथे कर देगी, क्रान्ति हो जायगी, बहुमत-अल्पमत को खा 
जायगा; आदि सब कुछ |बका गया। परन्तु व्यथे । असन्तोष 
बढ़ता ही गया ! 

अन्त मे इस आन्दोलन की सन्‌ १६३१ ६० में बिजय हुई 
और 'सेंद गाल” की कैर्टन में “इनीशियेटिव” पद्धति वीकार 
करली गई | इसके समर्थन में उस समय कहां गया था;-- 

“जनता--अकेली जनता ही देश की सबसे 

वरिष्ठ सत्ता है। उसकी इच्छा ही राष्ट्र का कानून 
होनी चाहिये। वरिष्ठता का प्रतिनिधित्व नहीं हो 
सकता | जो वरिष्ठ सत्ता अपने अधिकारों को 
प्रतिनिधियों के हाथों में ही छोड़े देतो है, वह राज- 
च्युत शासक के समान है। इस लिये यह कल्पना 
ही नहीं की जा सकती कि व्ववस्थापिका जनता 
की अभिभावुक हो ।? 

इसी तरह प्रिंसिपल बालकृष्ण कहते हैं कि:-- 

/व्यवस्थापिका सभाएँ केवल वरिष्टसत्ता--जनता-की एजेंट 


( ६१ ) 


हैं। जनता को, ऐसी व्यवस्थापिकाशरों की स्वीकृति के विना, किसी 
' कानून से परिवतेन, परिवर्द्ध न का अ्रधिकार न होना, सैद्धान्तिक 
दृष्टि से दोपपूणं ओर व्यावहारिक दृष्टि से खतरनाक है।'*' 
*** व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी कोसिल, ओर न्याय विभाग- 
कोई भी-अपनी शक्ति और अपने अधिकार अपनी ही स्वामिती- 
जनता-के विरुद्ध उपयोग मे लाने को स्व॒तंत्र नहीं होना चाहिये। 
आज इनमे से प्रत्येक विभाग अपने स्वार्थ से चंधा हुआ है। 
ये सब बरावर अपने अधिकार बढ़ाने की चेष्टा करते रहते हैं। 
और यदि अपने अधिकार घटाने बढ़ाने का काम वे बिना 
जनता की मंजूरी के कर डालने को स्वतंत्र हो तो स्थिति चिल्ल- 
कुज्त उल्टी हो जायगी। अर्थात्‌ जनता के वनाए-चुने-हुए 
एजेंट स्वामी हो जांयगे और पं जेल उनकी 3 बन 
जायगी । ( यही हो रहा है। ल्षे० “कुत्ते के अपनी पूछ 
के द्वारा बी दा है | 0 न्‍ 
क्या हम व्यवस्थापिका के सद॒स्यो को अपनी इच्छानुसार 
व्यवस्थापिकाओं की वैठको की मियाद घटाने वढ़ाने और अपने 
ही लिये ६०००० रुपे वार्षिक वेतन, रेल के ऊचे दर्जे का-नौकर 
चाकरों सहित सफर सर्च और लम्बा चौड़ा भत्ता स्वीकार कर 
लेने को स्वतंत्र छोड़ दें! क्या हम किसी व्यवस्थापिका के 
सदस्य से यह आशा करते हैं कि वह अपने ही हाथो से अपने 
अधिकार कम कर देगा, अपनी शक्तियों को नियंत्रित कराएगा, 
जुनाव के कानूनों को बदल देगा, स्यूनिसिपल के मामलों में 
अपने अधिकार छोड़ देगा और कमीशन-रूल आदि निकालेगा ? 
सिद्धान्त तो यह है कि चरिष्ठ-सत्ता अपने एजेंट की सम्मति के 
बिना भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है | * ******* 
उदाहरण के लिये स्विट्जरलैंड के मन्त्री, अधिकारी आदि सब 
पहा “संख्यानुपात चुनाव पद्धति"[7फ॒०लागाब रिट्जाथइथा 


६ धरे ) 


४9007 प्रचलित करने के विरोधी थे । परन्तु जनता चाहती 
थी और उसने 'इनीशियेटिव' के द्वारा वह प्रचलित कर दी।” 
( 69०78 ० [067009४9 ) 

इसके अतिरिक्त आजकल व्यवस्थापिकाओं मे जाने वालों 
पर इतने कृत्रिम प्रतिबन्ध हैं ओर उनकी चुनाव प्रणाली इतनी 
दूषित है कि उनमे खास योग्यता वाले नहीं, अत्युत विशेष- 
साधनो से युक्त व्यक्ति ही जा सकते हैं। उम्मेदवार खड़ा होने 
बाला इतना किराया, इतना इन्कम्टैक्स, ओर इतना ज़मीन 
का लगान देने वाला या पाने बाला ही होना चाहिये। आदि, 
अथौत बौद्धिक योग्यता नहीं, साम्पत्तिक योग्यत्‌ उसकी कसौटी 
है। भेजे जाते है वे कानून बनाने और देश भर के हिताहितों 
पर विचार कर काये करने के लिये ओर उत्तकी योग्यता परखी 
जाती है सम्पत्ति से | 


इनके अलावा और भी अयोग्यताएं हैं जो कम हास्वास्पद 
नहीं है। उदाहरणाथे स्ली (गोयाझ्लियों ने निबुद्धिता का 
ठेका ले लिया है ), अपरिपक आयु, पिछड़ी जातियों के लोग, 
धनहीन, अनिवासी-अर्थात्‌ चुनाव-क्षेत्र मे न रहने वाले और 
किसी अपराध के लिये सजा पाए हुए। 

इनमे से किसी एक के लिये भी यह कोई नहीं कह सकता 
कि इनमे क़ानून बनाने की य्रोग्यता रखने वाले व्यक्ति हो ही 
नहीं सकते। फिर भी इन कृत्रिम अयोग्यताओं द्वारा न केवल 
उनकी उस योग्यता का लाभ जनता को मिलने के द्वार बन्द कर 
दिये जाते है, प्रत्युत उन्हें अपनी उस योग्यता को अपने हृदय 
में ही दबाये हुए चिता से लेजा कर अपने साथ भस्म कर देने 
के लिए वाध्य किया जाता है। क्योंकि जिस योग्यता के लिए 
श्वास लेने को अवकाश ही नहीं, वह बाहर कैसे आ सकती है ? 


( ६३ ) 


- इतीशियेटिव' के द्वारा जनता को ऐसी सब शक्तियां का 
लाभ मिल सकता है । इसके अतिरिक्त 'जन-सत्ता' को चरितार्थ 
करने मे जहाँ अकेली 'रिफेरेए्डम' की पद्धति असफल होती है, 
वहाँ “इनीशियेटिव” उसकी पूर्ति का अयत्न करता हैं। कारण, 
कि पहली पद्धति द्वारा तो जनता केवल व्यवस्थापिका या 
केन्द्रीय सकौर के कामो और इरादों पर अपना फैसला देती हे 
और अंकुश रखती है। परन्तु पिछली पद्धति के द्वारा वह स्व 
उन्तका या उनके द्वारा उपेक्षित व्यवस्था का काम करती हैं । इस 
प्रकार पहली पद्धति का ध्येय शासन पर नियंत्रण रखना है, तो 
दूसरी का स्वयं प्रत्यक्ष शासन करना है। अस्तु, 

व्यावहारिक रूप 

अब हम “इनीशियेटिव” का व्यावहारिक रूप पाठकों के 
सामने रखते हैं। कहना व्यथ है कि 'रिफेरेण्डम! की तरह 
भिन्न-भिन्न देशो और जिलो में इसके भी अनेक रूप हैं। 

उदाहरण के लिये अमेरिका के प्रांतो वा राज्यों में ९० प्रति- 
शत ओर छोटे जिलो में ४ प्रतिशत मतदाता अपने हस्ताक्षरो 
से युक्त पत्र द्वारा यह मांग कर सकते हैं कि हमारे प्रस्तुत 
किये.हुए प्रश्न वा कानून पर लोकमत लिया जाय | 

तेत्षत (०5४8) मे १० प्रतिशत सतदाता हस्ताक्षर करके 
किसी दल पर जनता के विश्वास वा अविश्वास का पस्ताव 
तक ला सकते है | इसे “पार्टी इनीशियेटिव” कहते है। 

( पिद्वादी& 700८फाथां5 ता ए6 रापशाए, एिशश/शा- 

0प7॥ & २९८! ) 


परन्तु आम तौर पर 'रिफैरेण्डसः की अपेक्षा “इनीशियेटिव” 
के पत्र पर अधिक सतदाताओ के हस्ताक्षर लिये जाते हैं। नीचे 
दी हुई सूची से यह विषय और भी स्पष्ट हो जायगाः-- 


( ६४ ) 
देश या जिला 'रिपरेंडम'के लिये हस्ताक्षर, इनीशियेटिव के लिये 
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प्रारम्भ मे 'इनीशियेटिव” के द्वारा प्रस्ताव और क्वानून तो 
बन सकते थे, परन्तु पहले के बने देश-व्यापी क्ाननों में संशो- 
धन नहीं हो सकता था। उनमे संशोधन व्यवस्थापिकाएँ ही कर 
सकती थी । किंतु जनता के आग्रह पर सन्‌ १८६१ में यह अधि- 
कार भी उसे पहिले स्विट्जरलैंड में और पीछे अन्यत्र मिल गया। 

इस पद्धति के अनुसार नागरिक, योग्य व्यक्ति यो से अपनी 
पसन्द के कानूनों या संशोधनो के मस्विदे तयार करा लेते है 
ओर फिर संगठित रूप से उसके लाभ हानि जनता को समभाते 
हैं। विरोध करने वाले उसका विरोधी पक्त जनता के सामने 


( ६५ ) 


खते हैं। फिर हस्ताक्षर लिये जाते हैं और जब पूरे हस्ताक्षर 
हो जाते हैं, तब सरकार उस पर 'रिफेरेस्डम! लेते को 
वाध्य हो जाती है। इसे “ फौरम्युलेटेड इनीशियेटिव ” 


की जनरल इनीशियेटिव 


दो कैण्टन्स मे इसके विपरीत, आवश्यक हस्ताक्षरों से युक्त 
प्रस्ताव वा मस्विदा आते ही, कोंसिल उसके मूल सिद्धांत जनता 
में वितरण कराकर इस बात पर उसका मत ले लेती है कि इस 
प्रकार का क़ानून वनना आवश्यक है या नहीं॥ यदि जनता 
विपक्ष मे मत देती है तो प्रस्ताव गिर जाता है। यदि पक्ष से 
देती है, तो कोंसिल उसका नियमित मस्विदा तयार कर उस पर 
फिर लोकसत लेती है। 


जो, मतदाताओ का वनाया हुआ भ्रस्ताव या कानून, केन्द्रीय 
सकोर को पसन्द आ जाता है वह साधारण रूप में भी पेश 
किया जाय तो सकोर उसे स्वीकार कर विशेषज्ञों द्वारा उसका 
मस्विदा तैयार कराती है। फिर उस पर कार्यकारिणी, विचार, 
ओर आवश्यक परिवतेन-परिवद्धन कर,उसेव्यवस्थापिका को भेज 
देती हैं। व्यवस्थापिका में फिर उस पर विचार, संशोधन आदि 


होते हैं और तब उस पर लोकमत लिया जाता है। से “जनरल 
इनीशियेटिव ” कहते हैं । 


आम तौर पर “इनीशिय्रेटिव” का प्रयोग जनता वहुत कम 
करती है। बहुधा छोटे-मोटे द्ल या अल्पसंख्यक समृह ही 
इसका आश्रय लेते है। नीचे लिखे अंक इस वात के स्पष्ट प्रमाण 
हैं कि इस पद्धति के विरुद्ध जितनी बातें लोगो ने कही थी', बे 
अनुभव से कितनी बे वुनियाद सावित हुई हैं:-.. | 


( ६६ ) 
जिल्ले वर्ष 'इनीशियेटिव' की संख्या कितने स्वीकृत 


बोद १८४५ से १६१२ तक... ७ ३ 
बने १पध्३ से १६१२ ,, ६ ४ 
जूरिच ,, सेश६०८ , ११ ९ 
आरगाड १्पध्३ से १६१२ ,, ६ ३ 
इुाड , # #  »४ ३ १ 
सेंटगाल ५ 9 # »# हें १ 
जेनेबा , » » » ६ ्‌ 


बसले(नगर),, ,, » » १२ 


इन मे बहुत से अस्ताव क्रांतिकारी और धनिकों की सम्पत्ति 
पर हाथ डालने वाले भी थे, परन्तु जनता ने सब अस्वीकार 
कर दिये। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि वर्ग शासन में 
शिक्षित कहलाने वाले दल इतने दायित्व हीन हो जाते हैं कि बे 
प्रजा को चूसने बाले और उसका जीवन कष्ट मय बना देने वाले 
कानून घड़ते किचिदू भी नहीं हिचकते, किन्तु अशिक्तित और 
उनकी धुणा की पात्र जनता कभी उतनी स्वार्थी, अनुदार और 

अत्य ।चारी नहीं बनती | 


यह प्रथा अनेक देशों मे इतनी लोकप्रिय हो गई है कि वह 
स्थुनिसिपैलिटीज से तो प्रायः अमेरिका,स्विटज़रलेंड और जर्मनी 
के प्रत्येक शहर में प्रचलित है। हाँ, पत्येक जगह इनीशियेटिव! 
के प्रयोग के लिए मतदाताओं के हस्ताक्षरों की संख्या मिन्न- 
भिन्न है। 


कि 8 


कहीं/२ यदि इनीशियेटिव' द्वारा आए हुए प्रस्ताव, संशोधन 
या कानून को स्यूनिस्पिल कोसिल ज्यों का स्यों स्वीकार कर लेती 


( ६७ ) 


है तो उस पर लोकमत नहीं' लिया जाता । हाँ यदि उसमें कुछ 
संशोधन किया जाय तो मूल ओर संशोधित दोनों पर लोकमत 
लिया जाता है। ((००॥7580 (50एश॥72॥, 2986 68- 
762, 86870!8 ॥परशाशा (.ए 00ए९४०॥॥0॥ 2986 68 
& छ॥रताहा5 0ए9879807 ० 6 [शाह907०, २४(९॥- 
धैपा॥ 9870 १९८४ ॥0 (07680॥.) 


“/इनीशियेटिव” की मियाद के लिये प्रायः वे [ही नियम हैं, 
जो रिफेरेश्डम! के। हाँ, जिलो में कहीं २ प्रस्तावित क्लानून या 
संशोधन के पत्त में प्रस्तावक की दी हुईं मुख्य दलील भी ज़िला 

की तरफ़ से छुपवा कर मतदाताओ मे बांटी जाती हैं। 


जिले का 'इनीशियेटिव' 


यदि कोई कैण्टन कोई नया कानून वा संशोधन रखना 
चाहती हैं, तो वह कैस्टन की कौसिल में रक्खा जाता है। 
कॉसिल के स्वोकार फर लेने पर वह दूसरी कैण्टन्स की कॉंसिलों 
को भेजा जाता है। यदि ८ कैण्टन्स उसका समर्थन कर देती 


हैं तो केन्द्रीय सरकार उस पर रिपौरेण्डम लेने को वाध्य ह्दो 
जाती है। 


मत लेने का सप्य 


'इनीशियेटिव” द्वारा जितने कानून या संशोधन आते हैं, 
उन भे कोई अत्यन्त आवश्यक हो, तो उस पर जल्दी लोकमत 
लिया जाता है। अन्यथा प्रत्येक जिले मे और केन्द्रीय सरकार 
की ओर से भी वर्ष मे दो या तीन ऐसे सप्ताह निश्चित कर दिये 


या है जिनमें ऐसे सव कानूनों और संशोधनों पर मत ले लिये 
जाते हैं। 


हि 


( ध८ष ) 
छुब विशेष संरक्षण 
हम बता चुके हैं कि यह सब होते हुए भी स्वार्थी दल बीच २' 
में अपनी चालें चलते रहते है। जब 'रिफेरेस्डम' का प्रश्न उठा 
था और वह स्वीकार किया जा रहा था, तब स्विस संघ के 


प्रेसिडेण्ड रहे हुए बही के एक नेता मि० बैल्टी ने उसका विरोध 
किया था । उसने जनता का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि:-- 


“एक ग्वाले या साइंस के, कमशैल कोड बगल में लेकर, उस 
पर मत देने को जाते हुए की कल्पना तो करो, कितनी हृास्यासद्‌ 
बात मालूम होती है ?” 

यद्यपि उनके इस ग्रलाप को अनुभव और जनता ने कूठा 
साबित कर दिया और आज वहां की जनता इस प्रकार के राज- 
नेतिक दलों ओर नेताओं की बातों पर अमल न कर के अपनी 
खतंत्र बुद्धि का उपयोग करती है, तथापि ऐसे लोगों को जब 
अवसर ओर अधिकार मित्रता है, तब वे अपनी चाल से बाज 
नहीं आते। 


ऐसे लोगा के अपने अधिकार बढ़ाने के कुछ उदाहरण हम 
उपर दे चुके है। एक और भी चालाकी वे करते थे। सर्बन्न की 
तरह वहां भी व्यवस्थापिका को क़ानूनों मे संशोधन करने या 
उन्हें रद कर देने का अधिकार था ही। प्रेसिडेण्ट को भी विशेष 
अवस्थाओ में किसी क्लानून को स्थगित या नामंजूर कर देने 
के अधिकार थे। इसी प्रकार व्यवस्थापिका 
को बिना 'रिफ रेण्डम” के कानून जारी करने का तो अधिकार न 
था, परन्तु जरूरी प्रश्न उपस्थित होने पर प्रस्ताव पास करने का 
अधिकार था। ये प्रस्ताव ताक्तालिक आवश्यकताओं के लिये 
आइडिनिन्सी के समान ही होते थे | 
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बस इन्हीं अधिकारों का उपयोग करके उन्हों ने जनता के 
बनाए कानूनों को रद और स्थगित करना एवं प्रस्तावों के बदाने 
अपने अनुकूल कानून आदि बनाने शुरू कर दिये । 


परन्तु जनता ने जल्दी ही उनकी इस चाल को परख लिया 
और उसने उन का इलाज:नीचे दिये संरक्षणों द्वारा कर दिया, 
अथीत्‌ जनता ने क्रमशः निम्न नियम बना द्ये:-- 


१--कोई जरूरी कानून (20722०7८५ 30) याम्रस्ताव म्यूनि- 
सिपैलिटियों के स्वशासन के अधिकार कम न कर सकेगा । 


२--किसी का मताधिकार एवं किसी संस्था या व्यक्ति का 
लाइसेन्स”' एक बषे से अधिक के लिए स्थगित न कर 
सकेगा । 


३--किसी जायदाद या ज़िमीदारी को मोल लेने, बेचने, या पांच 
साल से अधिक के लिए किराये पर लेने का अधिकार 
न देगा।” 
पाठक सममभ सकते हैं कि ये सब उपाय अपने दल के मत- 
दाता बढ़ाने के लिए व उन्हें मताधिकार दिलाने के लिए एवं 
विपक्षी दल के मत घठाने के लिये आज भी काम मे लाये जाते 
हैं। इसी चाल को रोकने के लिए ये नियम हैं। इसी प्रफार 
07०8० के एक क़ानून मे कहा गया है किः- 


४--कोई जरूरी कानून, किसी पद को मंसूख करने वाल्ले या 
नया जहा बनाने बाले, अथवा अधिकारियो के वेतन, 
नौकरी की मियाद एवं उनके कतेव्यों से परिवर्तन करने वाले 
कानूनों को स्थगित या रद्द नहीं कर सकेगा ।” 

इसी तरह कैलिफोर्निया से-- 
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४--“किसी ज़रूरी कानून या श्रस्ताव के द्वारा किसी व्यक्ति 
को सताधिकार, कोई विशेष अधिकार, कोई विशेष सुविधा 
ओर कोई विशेष आय का साधन न दिया जायगा ।? 


मि० .00८! ने अनेकों प्रमाण देकर बतलाया है कि इन 
अधिकारों का अधिकारियों ने काफी दुरुपयोग किया था। 
अकेले दक्षिणी डकोटा में १२४१ क्वामूनों मे से, जरूरी प्रस्तावों 
द्वारा ५३७ क़ानूनों पर जंनता का मत नहीं लिया था।- इसी- 
लिए वहाँ की जनता ने अन्त सें निश्चय कर दिया कि:-- 


६--“कोई जरूरी क़ानून बनाया जाय तो व्यवस्थापिका उसके 
तत्काल ग्रयोग में ज्ञाण जाने की आवश्यकता प्रमाणित 
करने वाले कारण उसके साथ छापे | इसके बाद यदि उसे 
दोनों व्यवस्थापिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के दो तिहाई मतत 
मिल जायें और म्यूनिस्पैलिटी के (तीन चौथाई ) निवोचित 
सदस्य उसकेपक्ष में मत दे ढें,तथा गवर्नर भी उसकी र्वीझत दे दे, 
तो वह बिना जनता का सत लिये अमल में आ सकता है। 


, (अ) यदि गवर्नर स्व्रीकृति नदे और उसका बनना जरूरी हो, 
तो वह फिर दोनो व्यवस्थापिकाओं में रक्खा जाय। इस 
प्रकार दुबारा रखने पर यदि उसे दोनों सभाओं में--प्रत्येक 
मे--निर्वाचित सदस्यों के (तीन चौथाई ) मत मिल जायें, 
तो वह अमल में लाया जा सकता है।” 

७--इसी भाँति विस्कोन्सिन में:--“कोई जरूरी कानून ३० 
दिन से अधिक, बिना जनता की स्वीकृति के अमल से न 

' लाया जायगा। अथौत्‌ आवश्यक स्थिति का सामना करने 
के लिये व्यवस्थापिका उसे स्वीकृत कर अमल मेले आ 
सकती है, परन्तु एक मास के भीतर उसे जनता से स्वीकार 
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करा ही लेना चाहिये, अन्यथा, वह अपने आप रह 

हो जायगा ।” 

इस प्रकार जब बुराई के प्रायः सव मार्ग बन्द हो गए और 
यह प्रमाणित हो गया कि साधारण जनता की सामुहिक बुद्धि 
शिक्षित व्यक्तियों और उनके छोटे मोटे दलों से अधिक विचार- 
शील, दी्घ-द्शी और उदार है, तब उन्होने “एक सुशील लड़के” 
या “जिस्मेदार प्रतिनिधि” की तरह काम करना शुरू किया। 
स्पष्टठट: इस प्रकार विवश हुए बिना ठीक रास्ते पर न आने 
की मनोइत्ति के कारण हजारों वर्षो से चले आने हा 
सामाजिक और आशिक भेद-भावो से उत्पन्न संस्कार ही हैं । 

कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि जो लोग रूस की “लाल क्रांति” 
के दिन नही देखना चाहते, उनके हित की दृष्टि से भी अब तक 
के आविष्कृत नुस्खो मे ये ही सर्वोत्तम हैं । ओर यह तो संसार 
भर के इतिहास का फैसला है ही, कि जब तक समाज में भेद्‌- 
भाव वतेमान हैं, लाखों मे एकाध व्यक्ति भी कठिनता से ऐसा 
मिल सकता है, जो इन भेद भावों से सव अवस्थाओं में ऊपर 
रह सके । इसी लिए एकतंत्री-सत्ता का विरोध उसके जन्म काल 
से होता रहा है और आज वह नाम मात्र को कहीं कहीं वर्तमान 
है। ऐसी दशा मे किसी एक वर्ग के हाथ मे शासन के अश्न बनाने 
का सवोधिकार भी खतरे से खाली कैसे प्रमाणित हो सकता था! 
वह्दी हुआ भी ओर उसी का फल आज का विश्वव्यापी प्रतिनिधि- 
तंत्रों और नियन्त्रित राज्यतन्त्रों के प्रति घोर अविश्वास है। 
'रिफ़ैरेण्डम', 'इनीशियेटिवः और रिकाल” की त्रिपुटी इस 
अविश्वास के सब से अधिक कारणों को दूर कर देती है। इस 


के द्वारा जनता स्वयं एक तीसरी व्यवस्थापिका सभा बन जाती 
। इस प्रकार तीनों ही व्यवस्थापिकाएँ शासन के अस्त्र बनाने 


और उसे चलाने को स्वतंत्र भी रहती हैं. और प्रत्येक दूसरी के 
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दबाब ओर प्रभाव से दायित्व” की भावना के साथ भी चलती 
है। संक्षेप से कहें तो शेर-बकरी को एक घाट पानी पिलाने और 
एक साथ रखने की यदि कोई व्यवस्था हो सकती है तो बह 
यही हो सकती है । 


सफलता के सुर्य सांधन 


किन्तु जैसा कि हम कह चुके है, इसकी सफलता छुछ विशेष 
स्थितियों पर निर्भर है। वे सब तो यहाँ नहीं दी जा सकतीं; 
परन्तु उनमें से मुख्य-मुरय संक्षेप से हम यहाँ पाठकों की जान- 
कारी के लिए रखते हैं।-- 


९--स्विटज रलेंड मे इसकी सफलता का रहस्य यह है कि वहाँ 
चुनाव की पद्धति ऐसी है, जिसमें उम्मेदबार थो न तोविशेष 
व्यय करना पड़ता है और न उसके लिए यह आवश्यक है 
कि उसमें कोई विशेष साम्पत्तिक योग्यता हो । चाहे तो वहाँ 
निःसंकोच एक गरीब किसान या मजदूर भी खड़ा हो 
सकता है। मत लेने आदि की व्यवस्था का सारा खचे 
सरकार उठाती है। मतदाताओं के लिए कैम्प आदि भी 
उम्मेदवार को नहीं बनाने पड़ते। न ही उसे विशेष प्रचार 
करना पड़ता है। उसे राजनैतिक जीवन बनाने में यदि कुछ 
खच्चे करना पड़ता है तो केवल समय या इधर-उधर जाने 
आने का किराया। बिस्काउंट ब्राइस के शब्दों में-- 
#इंलेंड में जितना एक उम्मेदवार को अपनी सफलता 
के लिए ख्े करना पड़ता है, उतने में वहाँ सारे देश की 
व्यवस्थापिका सभा का चुनाव हो जाता है ।” 


- २०-चुनाव के आस-पास किसी उम्सेदवार का किसी संस्था या 
व्यक्ति को दान व पुरस्कार देना वर्जित है। क्‍योंकि आम 


४ हे कै) 


नौर पर चुनाव की रिश्वत इसी रूप से दी जाती है। इस 
' लिए मतदाताओं फो खरीदने का द्वार प्रायः बन्द-सा है। 


३--पसरकार या कौसिलों को बिना जनता की स्व्रीकृति न किसी 
को कोई 'पढ़वी' देने का अधिकार है, न आजीविका 
( जागीर आदि ) न ठेके आदि लाभ के अन्य साधन। 
और चू'कि जो दल जीत जाता है, वह (प्रतिनिधितन्त्रों में) 
इस ही प्रकार की खैरातो द्वारा अपने पक्त के मतदाताओं के 
नेताओं को सन्तुष्ट किया करता है , अतः इस साथन के 
अभाव के कारण वहाँ दलवन्दी का महत्त्व नहीं बढ़ पाता । 

४-- उपरोक्त व्यवस्था के कारण वहाँ न धनिक प्रजा को अधिक 
चूस सकते हैं न शासक, और इसलिये लोगो को गहरी 
द्रिद्वता के कष्ट का अनुभव नहीं होता। फल यह होता है 
कि वहाँ भूख बुझाने के लिए कोई किसी दल का अनुयायी 
नहीं बनता । साम्यवादी तक वहाँ के युवक रोटी के प्रश्न 
से तंग आकर नहीं बनते । जो जिस राजनैतिक विचार को 
अपनाता है,वह उसकी उपयोगिता का कायल होने ही के कारण 
अपनाता है। इसी लिए वहाँ केवल सच्चे सिद्धांतो, एवं सच्चे 
सिद्धांतवादियों को ही कुछ अज्ुयायी मिलते हैं।दूसरेदेशोंकी 
तरह राजनैतिक व आर्थिक लाभ के लिए “गंगा गए गंगा- 
दास, जमुना गए जमुनादा[स» वाली कहावत चरितार्थ करने 
वालो का वहाँ प्राय: अभाव है। 

४--इस पद्धति की वदोलत सम्प्रदायवादियों और नकली राजनै- 
तिक 'लिबल' लगाने वालों की दाल नहीं गलती | अनुभव से 
जनता इनकी दुलबन्दियों का खोखलापन समझ गई है और 
बह उनकी बातों पर आवश्यक से अधिक ध्यान नहीं देती । 
इसके अतिरिरिक्त सवेसाधारण को मताधिकार है। और 
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सर्वेसाधारण में सदा बहुमत ऐसा रहता है, जो न्याय- 
निष्ठता की ओर झुकता है। क्योंकि ग्रामों में कही' भी 
विशेष धार्मिक हेप नही' होता । यह तो शहरों ही की बरकत 
है ओर उसका क्षेत्र अधिकांश में शहर के आस-पास ही 
रहता है । 

६--अधिकारियों को न बड़ी-बड़ी पेन्शनें मिलती हैं और न 
विशेष मान आदि । फल्लतः वहाँ किसी पद का कोई महत्व 
नहीं है। ओर जीतने वाले दल इसी पुरस्कार का प्रायः 
मतदाताओं से इक्तरार किया करते है । 

७--पसब मुख्य क्लानून स्वीकृति के लिए जनता के सामने रक्खे 
जाते है और इसलिये व्यवस्थापिका ही क्या, सरकार तक 
में किसी दल की प्रधानता का कोई मूल्य नहीं होता | धनिक 
लोग जानते हैं कि इन्हें खरीदने से कोई लाभ नहीं। ओर 
सारी जनता को खरीदने या खुश करने के लिए किसी के 
पास साधन नहीं हो सकते | 

८--अग्रिय ओर जनता के कोपभाजन बन जाने के भय से कोई 
दल अपनी वृद्धि के लिए बहुत उम्र उपायों से काम नहीं लेता | 

६--दि्न-रात शासन में सीधा साग लेने से साधारण जनता 
राजनीति की पेचीदगियों को बहुत कुछ समम गई है ओर 
अब वह किसी के धोखे में नहीं आती । 

१०--चुनाव के क्षेत्र छोटे-छोटे बना दिये गये है। उनमें से 
उनके जाने-पहचाने व्यक्ति ही खड़े होते हैं ओर चुनाव की 
व्यवस्था भी जनता के चुने हुए व्यक्तियों द्वारा ही होती है। 

११--आम-पंचायतें जीवित और सुसंगठित हैं और इसलिए 
शहरों में सुसंगठित हुए दुल् वहां के मतदाताओं को अपने 
प्रभाव क्षेत्र मे नहीं ला सकते | 
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१२-न्यायाधीश, मन्दिरों के पुजारी, रजिस्ट्रार और शिक्षा 
विभाग के अधिकारी व अध्यापक जनता द्वारा चुने जाते हैं 
या अन्य विधानों द्वारा उनकी चोटी प्रत्येक जिले की जनता 
के हाथ में होती है ओर इसलिए वे संगठित रूप के किसी 
राजनेतिक दल से नहीं मिलते और मिल पाते | न वे मत- 
दाताओं पर प्रभाव डालते है। 


१३-व्यवस्थापिका के सदस्यों को इंतनी मामूली आय होती है 
कि योग्य व्यक्ति अन्य व्यवसाय हारा उससे बहुत अधिक 
कमा सकता है। इसलिए चाल्ाक ओर त्ञालची लोगों को 
उनमें जाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता । 


१४--महत्वपूर्ण बेदेशिक संधियाँ भी जनता के सामने रक्खी 
जाती है ओर इसलिये कोई दल अकेला बैदेशिक व्यापार 
आदि से भी व्यवस्थापिकाओं व मंत्रिमण्डत्न द्वारा लाभ 
नहीं उठा सकता। * 


१६-+यवस्थापिका और कार्यकारिणी की मियाद्‌ कुल तीन 
बे की होती है। 


१७--जनता जब चाहे, किसी सदस्य वा दल को व्यवस्थापिका 
से हटा सकती है। 


इन सब बातो के कारण ही वहां वे खराबियों सावेजनिक 
जीवन मे प्रवेश नही कर पाती, जिनसे दूसरे देश पीड़ित हैं । 
ओर यही कारण है कि वि० ब्राइस के शब्दो मे “स्विटज़रलेंड 
का शासन सबसे सस्ता ( लोगो पर सब देशों से कमर टैक्स 
लगाने वाला ) और साथ ही सब से अधिक सुव्यवस्थित है। 
न्याय शुद्ध और सस्ता है। शिक्षा का खूब प्रचार है। प्राय: 
प्रत्येक ग्रामीण पढ़-लिख सकता है। स्यूनिसिपल शासन आदरशीे 
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है। सड़कें ओर सार्वजनिक स्थान प्रशंसनीय हैं। सत्र शान्ति 
है। सेना विभाग अच्छा है और जनता सैनिक शिक्षा पाती है। 
व्यक्ति की, बोलने की और लिखने की पूरी स्वतंत्रता है ओर 
सब लोगों में दायित्व की भावना है । छुटाई-बड़ाई की भावना का 
अभाव है और आर्थिक असमानता भी और देशों से बहुतकम 
है। जमींदार प्रायः हैं ही नहीं। पेशेवर राजनीतिज्ञ देखने को 
भी नहीं मिलते |” (१[०6७॥ 670700८॥७४ ए० & ]) 


इंतीशियेटिव या 
विधान निर्मोणाधिकार की द्रख्वास्त 
९.>्ध्किकिव्प डा २ 
सेवा में श्रीमान 


हम नीचे हस्ताक्षर करने वाले" राज्य के नियमित 
भसतदाता'' “''लगर व ज़िले के निवासी सादर आदेश (070०) 
देते हैं कि अमृक नाम का क़ानून या अमुक आज्ञा या क़ानून 
के लिए प्रस्तावित अमुक संशोधन सा्वेजनिक स्वीकृति या 


अस्वीकृति के लिए जनता के सामने' ' ******* तारीख तक पेश 
कर दिया जाय | 
रिफैरेण्डम की तरह' 
हस्ताक्षर 


नोट--यह द्रख्वास्त सरकारी क़ानूतों आदि पर ६ मास 
के भीतर और जिला बोडे, चंगी आदि के फैसलों के विरुद्ध तीन 
मास के भीतर पेश हो जानी चाहिये । 
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शर्राइटाप5 च्लैविस्साइद या आत्मनिर्णय 
---$(:)#--- 


यह “रिपररेण्डस” का ही एक भेद है । कानूनों पर लोकमत 
का फैसला, जिस प्रकार 'रिप्रेण्डस! कहलाता है, उसी प्रकार 
महत्त्वपूर्ण प्रश्नों या राष्ट्रों पर विश्वास-अविश्वास के प्रश्नों 
पर जब लोकमत द्वारा निर्णय कराया जाता है. तब उसे * 'प्लैबि- 
स्साइट” कहते है । 

परन्तु यह 'रिपरेण्डम! का भेद्‌ उसी अंश में है, जहाँ तक 
'लोकमत लेने! के उद्देश्य का सम्बन्ध है। अन्य वातती से उसका 
वास्तविक लोकमत होना या न होना वहुत कुछ उस स्थान की 
परिस्थिति पर निर्भर है। कारण स्पष्ट दै। 'रिफरेरेस्डस! एक 
व्यवस्थित स्थिति और शासन व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाला 
शर्त है, एवं इस लिये उसका परिणाम भी बहुत कुछ वही होता 
है, जो होना चाहिए और जिसके लिए उसका आविष्कार हुआ दै। 

परन्तु “प्लैबिस्साइट” प्रायः ऐसी स्थितियों में लिया जाता 
है, जिनमे लोग कदाचित ही सर्वथा स्वतंत्र और निःशझ भाव 
से अपना मत दे सकते हैं। फिर भी इसमे सन्देह नहीं कि चह 
बहुत प्राचीन और उपयोगी पद्धति है और यदि इसका ठीक- 
दीक उपयोग हो, तो संसार की आज की चहुत सी कठिनाइयों 

सके द्वारा हल हो जाती हैं। 

एक प्रकार से यह जनता के शआत्म-निर्णय के सिद्धांत को 

व्यावहारिक रूप देने का सव से बड़ा साधन है। 


व्यावहारिक विधि 


वैसे इसकी व्यावहरिक विधि सरल है। अथात्‌ जिस प्रश्न 
पर लोकभ॒त लेना हो उसकी तिथि कुछ मास पूर्व निश्चित हो 
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जाती है। इस के बाद पक्त विपक्ष के प्रचारक जनता को अपने- 
अपने पक्त में लाने के लिए प्रचार करते हैं एवं अन्त मे निश्चित 
तिथि पर उस पर रिफेरेण्डस की पद्धति द्वारा लोकमत हे 
लिया जाता है, जो कानून की तरह दोनों दत्नों को मानना 
पढ़ता है। 


स्थिति का अन्तर 

पाठक देखेंगे कि वैसे इस मे और रिफ रेण्डम में कोई अन्तर 
नही है। परन्तु जैसा कि हम कह चुके है, दोनों के व्यवहार की 
स्थिति स्वथा भिन्न होती है। क्योंकि 'रिफेरेश्डमः तो जनता 
ओर जलता के प्रतिनिधियों के बीच में दी होता है। परल्तु 
“प्लेबिस्साइट” प्राय: दो खतंत्र शासकों और जनता के बीच में 
होता है । 

उदाहरण के लिये दो राज्यों के प्रभावक्षेत्र में एक स्वतंत्र 
प्रदेश है। इस प्रदेश से या तो कोई सुगठित राज्य नहीं है, अथवा 
है, तो छोटाहोने के कारण अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। 
स्वभावतः उसे दोनों ही शासक या राज्य अपने अपने राज्य मे 
मिल्ा लेने को उत्सुक है । दोनों ही उसे हथियाने को अप्रत्यक्ष 
हर हे है ओर साथ ही एक दूसरे की चाल्ों को प्य 
बनाते हैं । > 


साथ ही मान लीजे कि या तो वक्त प्रदेश या राज्य इतना 
छोटा है कि उस के लिये युद्ध की जोखम लेना वेकार है, अथवा 
अन्य परिस्थितियां ऐसी है कि जिन के कारण युद्ध द्वारा इस 
प्रश्न का निर्णय करना उचित नही है। 


ऐसी दशा में दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं या कर 
लिये जाते हैं कि इस प्रश्न का निर्णय उक्त-मप्ंत की जनता से 
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ही करा लिया जाय | उसमें से बहुमत जिस राज्य सें शामिल 
होना चाहे, हो जाय । 


इसके बाद दोनों की ओर से यह प्रयत्न शुरू होता है कि 
जनता हमारे पक्त में मत दे । साथ ही, इस सम्बन्ध में कोई पक्त 
अनुचित रीति से मत प्राप्त करने की चेष्टा न करे, इसकी शर्तें 
दोनों ओर से रक्खी और तय की जांती हैं। इसके लिये वहुधा 
किसी मित्र या निर्षेक्ष राज्य के प्रबन्ध और उसकी देख-रेख में 
काम होता है एवं अन्त मे उस प्रान्त का बहुमत जिस राज्य के 
पत्त मे हो, उसमे वह प्रदेश मिला दिया जाता है। दोनो ओर से 
उक्त भू भाग के निवासियों को भिन्न भिन्न प्रकार के प्रलोभन 
और मुखियाओं को आश्वासन दिये जाते हैं.। 

कहीं-कही' की जनता स्थायी रूप से अपने भाग्य का फैसला 
करने से इन्कार कर देती है और केवल दस, बीस या तीस 
बे की मियाद निश्चय होती है। वैसी दशा में उक्त फैसला 
उसी मियाद्‌ तक क्लायम रहता है। उसके बाद फिर, यदि वही 
स्थिति बनी रहे तो, प्लैबिस्साइट द्वारा उसका भविष्य-निर्णय 
होता है। 

वास्तविक रूप 


यह इसके आधुनिक रूपों में से एक है। इसका असली रूप 
इससे उत्कृष्ट है और उसके दशेन संसार के अन्धकार में पड़े 
हुए इतिहास के खंडहरों मे कभी-कभी हो जाते हैं। हमारे देश 
के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं । 

ऐसा ग्रतीत होता है कि इसका जन्म सुदूर प्राचीन काल मे 
जातियो”[70७ के युग से हुआथा। क्रमशः जब स्व॒तंत्र जातियो 
ने राज्यवाद से अपनी रज्षा के लिए 'संघ” बनाने शुरू किये, तब 
ऐसे शदेशों के बारे मे, जिनमे दो या अधिक जातियाँ बसी होती 
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थीं, प्रायः आपस मे विवाद खड़ा हो जाता था कि उन्हें किस 
संघ मे मिलना चाहिये। ओर चेँकि उद्देश्य सबका एक होता था 
ओर साथ ही सभी प्रजाबादी शासन के पक्षपावी होते थे--इस 
संघ-संगठन का ध्येय भी अपनी आस्तित्व रक्षा होता था--अत 
जनता स्वयं ही सार्वजनिक मत द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करती 
थी। सिकन्दर की चढ़ाई के समय तक यह पद्धति प्रचलित थी 
और कई जातियों ने उस समय भी उसकी वश्यता स्वीकार करने 
न करने के अश्व का निर्णय इस प्रकार सावेजनिक मतद्वारा 
किया था। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण है, जिन्हें हम एक 
दूसरी “प्राचीन प्रजातंत्रो” सम्बन्धी पुस्तक मे देंगे। यहाँ हमने 
उसके मूल रूप की किंचिद्‌ कज्ञक दिखा देने के उद्देश्य से इतना- 
सा उल्लेख कर दिया है। 


किन्तु आधुनिक युग में इसका पुनजेन्म जिस रूप मे हुआ 
ओर अब जिन रूपों में इसका विकास हो रहा है, वे आयः 
सा दूसरे हैं। उदाहरण के लिए इस युगमें सब से पहले 
फ्रांस में, फ्रात्स की अ्सिद्ध क्रान्ति के बाद इसका प्रयोग हुआ 
था | उस समय प्रजा के सामने सन्‌ १७६३ से यह प्रश्न रखा 
गया था कि वह राज ( एक तन्त्रीय ) व्यवस्था में रहना चाहती 
है या प्रजातन्त्रीय व्यवस्था मे । 


संब्‌ १७८१ से सब १७८३ के बीच में ही फ्रांत ने इटली के 
जो भाग जीत लिए थे उनमें से अविग्तोन, सवॉय और नीस की 
जनता में इस बात पर “प्लेबिस्स[इट” लिया गया था कि वे फ्रांस 
के आधीन रहना चाहते है या इटली के. और अन्त में बहुमत 
के अलुसार ये आन्त फ्रांस में मिला लिये गये थे। इसी तरह 
सन्‌ १७६८ में मुलहौसन ओर जेनेबा के प्जातन्त्र फ्रांस के, 
प्रजातन्त्र में मिला किये गये थे। 


( १११ ) 


सब १८४८, ९८६० और १८७० में “प्लैबिस्साइट” के 
द्वारा ही इटली ने ये भाग फिर वापिस ले लिये | 

परन्तु ये मत जिस तरह लिये गए थे, उनको देखते हुए इन्हें 
लोकमत का प्रदर्शन कहना, ल्लोकमत' शब्द का मज़ाक शड़ाना 
. है। क्योकि इन्हीं के संम्बन्ध के साहित्य से यह स्पष्ट हैकि ये मत 
केवल चालबाजी द्वारा ही नहीं प्रत्युत भयानक अत्याचारों और 
आतंक एवं घूंस द्वारा प्राप्त किये गये थे । 


सन्‌ १७६६ ई० में फ्रान्स में फिर “शबिस्साइट” का ढोग 
रचा गया और उसके द्वारा ३ डिक्टेटर बनाए गए। इसके एक 
वर्ष बाद ही इसी विधि द्वारा पहले मैपोलियन फ्रान्स का आओ- 
बन प्रेन्सिडेन्ट बना ओर उसके बाद सन्‌ १८०४ में बंशपरम्परा- 
गत सम्राट बन गया। (पछाइणाभा9 ग्राषहाणए ए०. जाा। 
ए978९4] ॥० 4]5 270,/8 (०ा०६४/शए॥ जा 20080(65 
775 एाक्वागर१पघ६॥ एफ एण ), 


से बिस्साइट के इन परस्पर विरोधी परिणामों को देखकर 
बहुत लोग इस संस्था ओर पद्धति को ही त्याज्य समभने लगे हैं । 
00, (ए८७ ७४५०६ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि “वास्तव 
में प्लेबिस्ताइट मतदाताओं को आत्मघात कर लेने का आमंत्रण 
है ।” परन्तु जैसा हम बता चुके है, ये सब इस पद्धति के दुरुपयोग 
का परिणाम है। जिस तरह साम्राज्यवादियों ने प्रतिनिधि-तन्त्र 
ओर भ्रजातन्त्र आदि का दुरुपयोग कर इन संस्थाओ को अभिय 


बना दिया है, ठीक वही दशा और गति इस “प्लैबिस्सा- 
इट” की है। 


( ११२ ) 


राज्य विस्तार का साधन 


ओर अब तो प्राचीन कालीन धार्मिक-यज्ञ-पद्धति की तरह 
स्वार्थी लोगों ने इसे राज्य विस्तार का साधन बना डाला है। 
उदाहरण के लिये जब पिछले महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय 
हो गई और जमेन शासन अस्त व्यस्त हो गया, तब जमनी के 
डुकड़े करने ओर उनमें से कुछ को हड़प जाने के लिए उन्हें 'प्लेबि- 
स्साइट” द्वारा अपना भविष्य-निरणय करने को कहा गया। जनता 
कुछ तो तत्कालीन शासन से ऊबी हुई थी । युद्धकाल में उसे और 
भी यातनाएं सहनी पड़ी थीं। यह भी आशंका होनी स्वाभाविक 
थी कि विजयी राष्ट्रों के विरुद्ध कुछ करने से उन्हें वे और सताबेंगे | 
इधर विजयी राष्ट्रों को, अन्य उपायों से भी लोगों को आतंकित 
करने का अवसर मिल गया था। परिणाम यह हुआ कि 
50०0765७/8 ( उत्तरी जमेनी ) डेल्साक में शामिल हो गया 
और (४७७॥ तथा १(०७॥7०१४ बेल्जियम में मिल गये । इसी 
प्रकार 'सार' प्रांत के लिए निश्चय हुआ कि उसका भविष्य- 
निर्णय १४ वर्ष बाद प्लैविस्साइट द्वारा किया जाय । 


सब से ताजा उदाहर ण॒ व्यक्तियों पर “प्लैविस्साइट” द्वारा 
लोकमत लेने का, हिटलर का है, जो हाल ही में हुआ है । 


इसका दुरुपयोग एक और तरीके से भी होता है। जिस 
भू भाग को कोई देश इस अस्त्र द्वारा हड़पना चाहता है, वह 
उसमें अपने देश या समुदाय के लोगों को भिन्न-भिन्न बहानों से 
ओर भिन्न-भिन्न अवसरों से लाभ उठाकर, बहुत बड़ी संख्या 
में आबाद कर देता है। और कई जगह तो अमेरिकन 'रेड इंडि- 
यन्स” बा अफ्रीकन जातियों की तरह स्थानीय जब्ता को 
विभिन्न उपायों से नष्ट कर सवेथा नगण्य ही बना दिया जाता है। 


( ११३ ) 


इन सब बातो से स्पष्ट है कि जिस प्रकार अजातंत्र, डिमो- 
क्रेसी आदि नामों का दुरुपयोग कर वर्गशासन कायम किये 
और रखे जा रहे हैं, उसी प्रकार इस पवित्र संस्था का भी 
भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है। 


वास्तव भे इसका उपयोग होना चाहिये, प्रत्येक देश के लिए 
आत्म-निरणेय में | अर्थात्‌ वह किस प्रकार की शासन व्यवस्था 
जहता है ? इस समय वह जिस शासन मे है, उसे घह नापसन्द्‌ 
करता है या नही ? आदि-आदि, 


इसी प्रकार आज जगह-जगह देशी राज्यों से लिये हुए 
भूभागों और छावनियो आदि को लौटाने तथा वरमा, सीलोन 
आदि से भारत के सम्बन्ध आदि प्रश्नों पर इसका प्रयोग हो 
सकता है। परल्तु करे कौत और कहे कौन ? न प्रदेशों मे इतना 
मनुष्यता का अभिमान है ओर न शासकों से उन्हे पाह्नतू 
बन्दरों के जंगल से अधिक मूल्य देने की भावना | 


जा 


( ११४ ) 


र5८8,, रिक्वाल (पुनरावर्तन) 
९5्ल्कीचज्क्‍ा २3 


उपरोक्त त्रिपुटी के एक भाग का विवेचन रह गया था । वह 
है “रिकाल” की पद्धति । इसका अर्थ है वापिस बुलाना अथात्‌ 
किसी नियुक्त व्यक्ति को पदच्युत करना | 


आवश्यकता 


इसकी आवश्यकता भी ऊपर के खण्डों मे व्शित अधिकारों 
के दुरुपयोग के कारण ही हुई। वैसे तो सिद्धान्त की दृष्टि से 
भी जन-सत्ता की पूरी स्थापना तब हो हो सकती है, जब कि 
उसका शासन के प्रत्येक पूर्ज़ पर प्रत्यक्ष अधिकार रहे | वह जब 
देखे कि अमुक पुर्जा ध्सि गया है, वा यंत्र के अनुकूल नहीं है, 
उसमे खराबी पैदा करता है, तब ही उसे निकाल और बदल 
सके। परन्तु आज की दुनिया मे तो सब ही बातें उल्टी है। 
उलटी बातों को सीधी कहा जाता है और सीधी बातो को 
उल्टी कहकर कोसा जाता है। जन-सत्ता के नाम पर 
वर्ग सत्ताएँ स्थापित की जाती है और सच्ची जन-सत्ता की 
बातो को शेखचिल्ली की कल्पना कहा जाता है। प्रतिनिधि 
कहलाने वाले मालिक बन बैठते है और मालिक गुलाम की 
तरह बरते जाते हैं। रक्षक कहलाने वाले भक्तक का काम करते है 
और रह्य भद्य की तरह काम में लाये जाते है। ऐसी दशा मे 
यदि 'रिकाल' के अधिकार को भी “विज्षिप्तों की बकवास” की _ 
श्रेणी मे रक्‍्खा जाता है, तो कोई आश्चय की बात नहीं | 


इसीलिये ययपि आम तौर पर यंत्रालयो के संचालक उ्य- 
चहार में 'रिकाल' की पद्धति पर चलते हैं और खराब पूर्जे को 


( ११४ ) 


एक मिनट भी यन्त्र में नहीं रखते, परन्तु शासन यन्त्र में उसी 
नियम का प्रयोग करने का नाम लेते ही वोखला उठते है। यन्त्र 
के लिये तो कहते है कि यदि उसमे खराब पुर्ज़ा रहने दिया जाय, 
तो उस एक पुर्ज-के कारण सारा यंत्र बिगड़ जायगा। किन्तु 
शासन यत्र के लिये वे ही कहते है. कि इसमे से खराब पुा्ञो 
हटाने से शासन यंत्र बिगड़ जायगा । पुज़ों खराब हो या अच्छा 
वह जितनी मियाद के लिये यंत्र मे लगाया गया है, उतने समय 
तक उसमे रक्खा ही जाना चाहिये। 


कारण स्पष्ट है। यंत्र के पुर्जे के सम्बन्ध में बातें करने वाले 
यंत्र संचालक है। परन्तु शासन यंत्र के पुजों की हिमायत करने 
वाल्ले स्वय॑ शासन-यंत्र के पुर्ज हैं। यदि यत्रो के पुर्जों मे भाषण 
शक्ति होती, तो वे भी इसी तके का आश्रय लेते ओर शायद्‌ 
अपने लिये बीमे और पेन्शन तथा कम्पेन्सेशन ( मुआवजा ) के 
नियम बनाने की मांग भी करते । इसीलिये वास्तव मे इस तकी- 
सरणी को उतना ही मूल्य दिया जाना चाहिये, जितना कि 
वास्तविक यंत्र के पुर्जे के तके को ! अस्तु, 

इंग्लेड आदि देशो मे, जहाँ यंत्र के पुजे ही यंत्र के मालिक 
हैं, वहाँ बड़े-बड़े पद आदि राजा वा शासन-सभा द्वारा भरे 
जाते हैं। परन्तु स्विटजरलेंड, अमेरिका आदि देशों मे, जहाँ 
पूरा न सही, बहुत कुछ यंत्रो पर अधिकार उनके स्वामी-जन 
समूह का है, वहाँ इनके निवोचन की प्रथा है। प्राय: सब जिलों 
में शासन-यंत्र के सब प्रमुख पु्॑ जनता ह्वारा चुने और नियुक्त 
किये जाते है। क्‍या जिलों की शासन सभाओ के सदस्य, क्या 
उनके प्रेसिडेस्ट, व्यवस्थापिकाओ के सदस्य और उनके अध्यक्ष, 
धर्माध्यक्ष, जज, रजिस्ट्रार , अध्यापक और क्या भिन्न-भिन्न 
विभागों के अफसर एवं पचायतों के अधिकारी, सब जनता 


( ११६ ) 


द्वारा चुनकर नियुक्त किये जाते हैं। इसीलिये यदि जिले की 
शासन सभा या मंत्रियों और व्यवस्थापिका में विरोध हो जाता 
है, तो मन्री त्यागपत्र नहीं देते। क्‍योंकि वे सीधे जनता के प्रति 
उत्तरदायी हैं । 


जब पहले पहल यह पद्धति चली, तो सनातनी--पुराने ढंग 
के--नीतिंज्ञे ने इसका बड़ा विरोध किया था। कहा गया था 
कि “इसकी बदौलत एक दिन भी शासन यंत्र न॒ चल सकेगा । 
एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ये नित्य आपस से 
लड़ेंगे और शासन अष्ट होगा ।” परन्तु अधपढ़े ज्योतिषियों की 
तरह उन्तकी ये सब भविष्यवाणियाँ भूठी प्रमाणित हुईं। इतने 
वर्ष हो गये, आज तक एक बार भी इसके कारण शासन यंत्र 
में खराबी होने की नौबत नहीं आई । ॥२७०) 72600८:8६ए ॥॥ 
079०धध०ा ?, !70., आती क्‍या, कभी इतना विरोध हो 
नहीं बढ़ा। कारण यही है कि इन पुराने नीतिज्ञो का अनुभव 
तो वर्गेशासन का है, जिसमे दूसरे विचारों का व्यक्ति निभ ही 
नहीं सकता । परन्तु वहाँ न तो वर्गेशासन की गुझ्लाइश है और 
'ज्ञ उसकी सन्तति बढ़ती है। 


अमेरिका में इस चुनाव की पद्धति को ,078 390 
90 /2॥॥| “लौंग बैलट सिस्टम” कहते हैं । परन्तु वहाँ 
के और स्विटजरलेंड के चुनाव मे एक गहरा भेद है। 
स्विटजरलेड में प्रत्येक जिले के लोग अपने जिले के 
अधिकारियों को चुनते है और इसलिए उनसे वे परिचित 
होते हैं। उनके सम्बन्ध मे वे अपने विवेक से काम ले 
सकते है. ओर केन्द्रीय सरकार के चुनाव में अपने विवेक से 
काम लेने के लिए उन्हे इन चुने हुए साथियों से सहायता मिल 
जाती है। परन्तु अमेरिका मे उपरोक्त पद्धति से जो चुनाव होता 


( १९७ ) 


है, उसमे देश के किसी भी कोने से उम्मेदवार खड़े हो सकते 
हैं। इस बरुटि से लाभ उठाकर वहाँ के पूँजीवादी राजनीति भे 
खेल खेलते रहते है और आय: ऐसे व्यक्तियों की सूची पेश करते 
हैं, जिसमे दिए व्यक्तियों से मतदाता सर्वथा अपरिचित रहते 
हैं। उसके बारे मे पूजीवादियों द्वारा अधिकृत समाचार-पत्र 
जैसा प्रचार करते हैं, पैसा ही विचार बनाकर लोग उनके लिए 
मत देते हैं। स्वभावतः ऐसी दशा में मतदाता अपने विवेक से 
काम नहीं ले सकते । 


5घ0रशः 88॥,07 8१575 


इस त्रुटि को दूर करने के लिए एक ओर पद्धति निकाली 
गई है। इसे “शौट बैल्ट सिस्टम” कहते हैं। इसके अनुसार 
केबल विभागों के अध्यक्तों का चुनाव जनता से कराया जाता 
है, जो प्रसिद्ध और काफी क्षेत्र के अधिकारी होने के कारण 
काफी लोगो के परिचित होते हैं। इससे धनिकों के राजनैतिक 
सद्टे मे कुछ कमी आ गई है। 

इस चुनाव के लिये कई जगह उम्मेदवारों को यह शपथ 
लेनी पढ़ती है कि “वह किसी राजनैतिक दल का सदस्य वा 
पक्षपाती तो नहीं है। 


इन चुनावों मे किसी भी उक्त पद के लिए आवश्यक 
योग्यता वाला कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, इसलिए प्रायः 


अत्येक पद के लिए कई उस्मेद्वार होते है और जनता जिसे 
सबसे अच्छा सममभती है, चुन लेती है। 


है कस पद्धति के अनुसार प्रत्येक विभाग के मातहत अफसरो 
जे चियुक्ति-अल्हृदगी का अधिकार इन चुने हुए अधिकारियो को 


( १६८) 


होता है| यह सावधानी इसीलिये की जाती है कि किसी विशेष 
दत्त के लोग भरती होकर शासन-यन्त्र का ठुरुपयोंग न करें ! 


इस प्रकार चुने हुए शासन के ये ग्त्येक पुणे किसी भी 
समय जनता द्वारा बदले या पदच्युत किये जा सकते है। इसे 
व्यावहारिक रूप देते की दो विधि हैँं-- 


व्यावहारिक रूप-- 

१--ऐसे अधिकारी के प्रति,जों जनता की निश्चित नीनि या इच्छा 
के विरुद्ध आचरण करता है, अथवा किसी एक दल के पक्ष 
का समर्थन करता है, जनता सभायें कर उस पर अश्विस 
का प्रस्ताव पास करती है। 


२०«इस पर उक्त अधिकारी वा किसी कोंसिल का सदस्य त्याग- 
पत्र नहीं देता है तो उसे प्रथक करने के लिए एक आवेदन 
पत्र तयार कर उस पर २४ प्रतिशत मतदाताओं के हस्ताक्षर 
लिये जाते है। समफ्रांसिस्कों मे केवल १० प्रतिशत सत- 
दाता ही हस्ताक्षर कर ऐसा आवेदन पत्र भेज सकते है। ओक- 
लैंड में १४ प्रतिशत, डल्लास में ३५ प्रतिशत और इल्लिनोइस 
नगरों से ४० प्रतिशत हस्ताक्षर होने का नियम है। 


इस पद्धति के द्वारा जनता केवल चुने हुए ही नहीं, मुख्या- 
धिकारियों द्वारा नियुक्त किये हुए अफसरों को सी निकाल दिये 
जाने की मांग कर सकती है। 

उक्त आवेदन पत्र पहुँचने पर रिफ रेण्डस की पद्धति से उस 
पर लोकमत लिया जाता है। वित्ञट पेपर! ( मतदान पत्र ) पर 
जनता के उसे हटाने के कारण भी छपे रहते हैं ओर यदि दोपी 
अफसर चाहता है, तो उसकी निर्दोपिता प्रमाणित करनेबाली 
दलीलें भी छपी रहती हैं । 


( ११६ ) 


रूस की विशेषता । 
रूस ने इस पद्धति को कुछ विशेषताओं के साथ प्रचलित 
किया है| वहाँ के विधान के अनुसार, सोविय्रट रूस में चुन कर 
भेजे हुए अपने प्रतिनिधि को भी जनता जब चाहे वापिस 
बुला ले सकती है। (3 २०05 506. (णागाए- 
ध०णा ? 20) 
कहना व्यर्थ है कि इसका प्रयोग वहुत कम होता हैं| व्यच- 
स्थापिका के सदस्यों ओर शासन सभा के विरुद्ध तो आर भी कम 
होता है। केवल जनता के हाथ मे इस अधिकार का होना ही 
अधिकारियो को ठीक पथ पर रखने के लिये काफी होता है। 
फिर भी कोई दल व्यथ प्रचार कर इसका दुरुपयोग न कर सके 
इसलिए नीचे लिखे संरक्षण अमेरिका ने रक्खे हैं,-- 
१--दोषी अफसर को अपनी सफाई देने का अवसर दिया 
जाता है। 
२--उसे ६ मास का समय अपनी निर्दोपिता प्रमाणित करने 
०] [क] लेने २ 
ओर फिर जनता का विश्वास ग्राप्त कर लेने के लिए दिया 
जाता है| तव तक वह अपने पद्‌ पर वना रहता है| 
३--यदि रिफे रेस्डम लेने पर जनता “रिकाल” के आवेदन पत्र 
को नामंजूर कर देती है, वो इस झगड़े में अफसर को जो 
खर्च करना पड़ता है, वह उसे सरकारी कोप से मिल 
जाता है । 
४-एक वार ऐसा होने पर फिर उसके विरुद्ध पद्च्चुत करने का 
आवेदन पत्र नहीं दिया जा सकता | 
(ञअ) नवादा और उरगौन आदि कुछ राज्यों से ऐसा नियम है 
कि यदि आवेदन पत्र ठुवारा पेश क्रिया जाय और उसके 


( ९१२० ) 


साथ, पेश करने वाल्ते, पहली बार का सरकारी ख़चे कोष 
में जमा करा दें, तो वह स्वीक्षर कर लिया जाय | 


४--कुछ राज्यों में ऐसा भी नियम है कि उक्त आवेदन पत्र के 
पक्त में, कम से कम उतने मतों का बहुमत आने पर ही 
अधिकारी अलग किया जाय जितने कि उसे चुनने के समय 
उसके पत्त में पड़े थे । 


इस प्रकार अधिकारियों के लिए इतने संरक्षण हैं कि वे 
आसानी से हटाए ही नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, उल्लटे 
कभी-कभी इन संरक्षणों का दुरुपयोग भी होता है और दोषी 
अधिकारी बचा लिया जाता है। 


५रिक्षाल” के विरुद्ध दलीत्ें 


आल बा जा बा 

हम कह चुके है कि इस पद्धति के विरुद्ध बहुत कुछ कहा 
गया है और कहा जाता है । एक मुख्य दलील यह दी जाती है 
कि यह अधिकारियों की स्वतंत्रता को छीनती है, उनका साहस 
' क्रम करती है और उसे अपने कर्तव्य की अपेक्षा लोगों के भावों 
का ध्यान अधिक रखने को वाध्य करती है। ओर जनता में, 
विशेषतः चोरी से नशीले पदार्थ आदि लेने देने वाले तथा दूसरे 
ऐसे धन्धे करने वाले दल होते हैं । वे लोग अधिकारियों पर 
इस पद्धति की बदौलत रौब गांठ लेते हैं। विशेषतः इस लिए कि 
ऐसे-ऐसे गुट्टों में बड़े-बड़े म्रभावशाली व्यौपारी भी होते है । वे 
किसी अफसर को प्रचार द्वारा अभ्रिय बना सकते हैं । अतः यह 
पद्धति खतरनाक हैं। 

इससे सन्देह नही कि दलील जोरदार है। परन्तु क्या यह्‌ 
भी बात इतनी ही सत्य नही है कि, यदि अधिकारियों को बेलग[म 
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छोड़ दिया जाता है, तो वे वड़ी आसानी से उन ग्रभावशार्ली 
र्, ७ 
लुटेरों के हाथ बिक जाते हैं, जिनसे उन्हे नियमित और वई-वई 
इनाम मिलते रहते है। फिर जब हम संरक्षणो पर दृष्ठि डालते 
है, तब तो इन दलीलो की कोई गुझ्लाइश ही नहीं रह जाती । 
सिद्धान्त की दृष्टि से भी जो नियुक्त करता है, उसे निकालने का 
श्रधिकार होना हो चाहिये ओर खासतौर पर हमारे कारखानो 
और दफ्तरों मे क्या नियम होता है? नियुक्त करने वाला 
ही निकालने का अधिकारी होता है न ? फिर जनता के लिए ही 
यह आपत्ति क्यों ? इसके अतिरिक्त इतने वर्षों मे भी इस नियम 
द्वारा उतने अन्याय किये जाने का कोई प्रमाण आज दे सका 
है क्या, जितने कि दूसरी स्थितियों में होते हैं ! वास्तव मे 
इतने कड़े संरक्षणो के मुकाबिले मे जनता तब ही ऐसे अस्त्र का 
प्रयोग करने को उद्यत हो सकती है, जबकि उक्त अधिकारी ने 
बहुत ही कड़ी अनियमितता या बेईमानी की हो । और उसकी 
सहानुभूति उन मक्कार दलों से तो हो ही नहीं सकती, जिनका 
उदाहरण दिया गया है, फिर चाहे वे केसे ही प्रभावशाली क्‍यों 
न हो ? यदि यही वात हो तो उसे सब से अधिक, सबसे सम्पन्न 
राज्य-सत्ताओ से प्रभावित होता चाहिये । परन्तु वह सदा राज- 
सत्ता की विरोधी रहती है। अत यदि ऐसा हो भी, तो अफसर 
के उसका भंडाफोड़ करते ही जनता की सहानुभूति उसके साथ 
हो ज्ञायगी । 
और आज तो कई देशो मे एक दल के बहुमत वाली शासन 
सभाएं, न्याय और शाशन को अलग करती है। क्या जनता 
उनसे भी अधिक पक्षपातिनी हो सकती है। मि० गिल्बटेसन 
( 37धा०भा (॥ए ५०१६. ? 74 ) ने तो अनुभवों और 
इतिहास द्वारा यह सिद्ध किया है कि इस पद्धति से शासन की 


( १२१ ) 


'सर्वाज्ञपूरता बढ़ी है। और प्रेसिडेर्ट विल्सन तो इस पर इतने 
अुग्ध थे कि उन्होंने इसे कठिनाई के समय काम आने वाली 
(7)6 59 86॥॥70 76 7000) “दरवाज़े के पीछे रक्‍्खी 
हुई बन्दूक”? बताया है । ( (०शामाइडशणा "0एशाएशा 
बाते पा (॥ए,/व988०' शिक्षा ?? 468 ) 


न्यायाधीशों का पुनरावतेन 


राज्याधिकारियो और प्रतिनिधियों के पुनरावतेन का वर्णन 
हम ऊपर दे चुके हैं। परन्तु उन्नत देशों में भी न्यायाधीश और 
शिक्षक भी चुने जाते हैं। बास्तव में शासन और कानूनों के 
समान ही इन दोनों विभागों का सम्बन्ध जनता के हिताहित 
से बहुत गहरा है। 


यदि न्याय विभाग शुद्ध न हो तो ल्फंगों और धनिकों की 
बन आती है। समाज में अनाचार फैल जाता है ! स्यायाधीशों 
को पक्षपात करने मे डर नही रहता। वे न्‍्याथ को अपना धर 
भरने का साधन बना लेते है 


यही स्थिति शिक्षा की है। शिक्षक को जनता और बच्चों के 
साता पिताओ का कोई भय नहीं रहता । वे अपने ऊपर के 
अफसरों को खुश रखकर चाहे जो करते रहें, कोई पूछने वाला 
नहीं। थे चाहे अपने छात्रों को दुश्वरित्र बनावें चाहे, उनमे 
कोई कुसंस्कार पैदा करें, माता-पिता कुछ नहीं कर सकते । 

इसी लिये स्विटजरलेंड, अमेरिका, रूस आदि मे इन्हे 
चुनने की पद्धति है। और पद्धतियों की तरह इसका भी शुरू मे 
काफी विरोध हुआ था । कहा गया था कि न्यायाधीशों को तो 
सर्वेथा स्वतंत्र रक्खा जाना चाहिये, अन्यथा उनकी वहीं स्थिति 
होगी, जो राजाओं के आधीन रहने वाले न्यायाधीशों की होती 


( १२३ ) 


है। बे शुद्ध न्याय न कर सकेंगे। लोकमत को देखकर न्याय 
फरेंगे। आदि आदि-- 


परन्तु व्यावहारिक श्रनुभव ने साबित कर दिया कि लोगो 
की ये शंकाएँ निमू ल थी। जनता एक व्यक्ति री तरह छोटी 
छोटी बातो में और अनुचित रूप से कभी झिसी को 'प्राजादी 
भें हाथ नहीं डालती । ( $९०९-]3टवतैए १टाएगा (5 
७0 शा )?, 74 ) 


#तिर्एय”-प्रत्यावततन 


फिर रही सही आशंकाओ को दूर +रने के लिये एक ओर 
विधि निकाल ली गई है । इसे ॥॥6 [रटटा। एण॑)९८ाणणा५ 
इसके अनुसार जनता न्यायाधीश को नहीं हटाती, 

किन्तु उसके जिस फैसले को गलत समझती है, उस रद कर 


देती 


परन्तु आश्रय ह कि यह सुधार भी बिता विराध के स्वीकृत 
पे हुआ। इसे लोगों ने पुनरावतेन से भी घुरा बताया ओर 
साथ ही दिल्लगी यह कि व्यवहार में आने पर इसके त्रिमद्ध 
दी गई दलीलें भी चैसी ही कूटी साबित हुई' । 


इस सम्बन्ध से मि० एच० एस० गिल्वर्टंसन लिखते हैं-- 
क्या यह नागरिक जीवन की उल्नति के लिये बाधक है -... 
हमारे यहाँ इस प्रथा ने जो लाभ पहुँचाए हैं और हमारे शासन 
ओर न्याय को उन्नत बनाने से इसने जितनी मदद की है. उसे 
देखते इस प्रश्नका उत्तर 'नहीं' के सिवाय कुछ नहीं हो सकता |” 


नीति लिन नमन 





आवश्यकता 


5००० परीकपा 

आजकल हमारे देश मे चुनावों का महत्व वहुत बढ़ गया 
है। त्रटिश भारत मे ही प्रायः ४ करोड़ व्यक्तियों को मता- 
धिकार मिला है। अब ज़िला बोर्डो एवं स्यूनिसिपैलिटियो के 
विधानो में जो परिवरतेन हो रहे है, उनसे मतदाताओं की 
संख्या और भी बढ़ जाने वाली है। देशी राज्यों मे भी प्रतिनिधि 
संस्थाओं के लिए आन्दोलन चल्न रहे है। अमेक राज्यों मे 
स्थानीय शासन संस्थाएँ प्रतिनिध्यात्मक हैं भी । 

इनके अलावा सार्वजनिक प्रतिनिधि संस्थाएँ देश के हर 
भाग मे मौजद है, ओर जहाँ नहीं थीं, वहाँ अब वन रही हैं। 
इधर जब से कांग्रेस के हाथो में शासन सूत्र आए है, तब से 
चुनावो मे दिलचस्पी लेने वालो की संख्या दिन दूनी, रात 
चोगुनी बढ़ रही है । देहात के किसान, शहरो के मजदूर और 
मध्यम वर्गीय युवक बहुत बड़ी संख्या मे चुनावों मे भाग लेने 
लगे है। इस स्थिति को देखकर जो लोग अब तक सार्वजनिक 
और सरकारी संस्थाओं के ठेकेदार बने हुए थे, उनके आसन 
डगमगा उठे है। वे इस प्रवृत्ति का भिन्न-भिन्न उपायों से विरोध 
करते हैं, उसे बुरी बताते हैं और भिन्न-भिन्न हथकण्डो से नए 


आने वाले, मुख्यतः ग़रीब उस्सेदवारों को असफल कर हतोत्साह 
करते हैं । 


( शरंप ) 


वास्तव में बुरा है क्‍या ! 


इसमें शक नहीं कि इस प्रवाह से बहुत से ऐसे लोग भी 
लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका आगे आना 
बाब्छनीय नहीं है। लेकिन साथ ही ऐसे लोग प्रायः इतने 
9 कह होते आल कप 65 ड्यो 
साधन-सम्पन्न ओर योग्य होते है कि वे अच्छे खिल्लाद़ि 
के मुकाबिले मे भी, और कई बार खिलाड़ियो को खरीद कर 
सफल्न हो ही जाते हैं। अतः इस विरोध की अधिकतर मार 
पड़ती है, उनही लोगों पर, जिन पर नहीं पड़नी चाहिये | 


परन्तु क्‍या यह प्रवाह वास्तव से बुरा है ? हमारे खयाल 
से तो यह धारणा ग़लत है। जिनके स्वा्थ को धक्षा पहुँचता 
है, वे तो इसे बुरा कहेंगे ही, परन्तु तात्विक दृष्टि से हमे इसमें 
कोई बुराई नहीं दिखाई देती । सच तो यह कि चुनाव पद्धति 
और चुनाव लड़ना आधुनिक राजनीति का सब से पहला श्रोर 
जरूरी पाठ है। और देशो मे तो जनसाधारण की चुनावों मे 
रुचि पैदा करने के लिए सिर तोड़ प्रयत्न किए जाते है। क्यों! 
इस लिये कि जब तक चुनावों सें रुचि न ले, तब तक वह अपने 
सत का महत्व एवं उससे शासन के सस्बन्ध को सममही 
नहीं सकती। इस दृष्टि से हमारे लिये तो यह अपने यहाँ की 
जनता को जनतंत्र की शिक्षा देने का स्वयं प्राप्त अवसर है। 


इसमें शक नहीं कि पहले पहल अखाड़े में उतरने वालों की 
तरह हमारे नये सतदाता ग़ल्तियाँ करेंगे। पटके खायेंगे | बार- 
बार हारेंगे। इससे कुछ नुकसान भी होगा | कुछ ग़लत आदमी 
भी चुन जायेंगे । परन्तु यह जोखम किस नये परिवर्तन में नहीं 
होती ? हाँ, वह क्षणस्थायी होती है। परन्तु आगे चलकर उससे 


( १२६ ) 


जो अमित लाभ होगे उनके मुकाविले मे यह हानि और अव्य- 
वसस्‍्था कितनी नगस्य होगी ! 


और आखिर ये गलतियाँ भी क्यों होती हैं? इसीलिए न, 
कि हमने जनता को चुनाव सम्बन्धी राजनैतिक ज्ञान नहीं 
कराया है। वेन चुनाव के नियमों से परिचित होते हैंन 
उम्मेदवारों के हथकरडों से। अतः अब सी यदि हम अपने इस 
कतेव्य का पालन करें, तो यह गड़बड़ी ओर भी जल्दी दूर हो 
जायगी | अस्तु, 

इसी दृष्टि से हम यहाँ अपने देश से ग्रचलित चुनाव पद्धतियो 
सम्बन्धी ख़ास-खास नियम और सूचनाएँ दे रहे हैं । 


(७७ 
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निर्वाचन के आम तौर पर दो भेद हैं;-- 
प्रत्यक्ष | 
परोक्ष । 


प्रत्यक्ष-अत्यक्ष निवोचन उसे कहते हैं, जिसमें प्रत्येक उम्मेदवार 
को साधारण मतदाता चुनते हैं। 


साधारण मतदातां--विधान के अनुसार कई प्रकार के 
होते हैं:-- 


(१) जहाँ प्रत्येक बालिग़ व्यक्ति को मताधिकार होता है, वहाँ 
प्रत्येक बालिग व्यक्ति साधारण मतदाता है। 


(२) संस्थाओं में नियमित चन्दां देकर बनने वाले प्राथमिक 
सदस्य साधारण मतदाता होते हैं। 


(३) स्थुनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बाड़े आदि में मतदाताओं की 
योग्यताएँ निश्चित होती हैं:-- 


( १३१ ) 


(अर) जैसे इतने समय से उक्त संस्था की हृद में रहने 
बाला । 


(व ) इतना किराया--रहने के सकाने का--इतने समग्र 
दैने या लेन वाला | 


( स) इतने लगान की ज़मीन जोतने वाला ! 
( द ) इतनी स्थावर सम्पत्ति वाला | 
(९) इतनी शिक्षा पाया हुआ । 
(फ) इतना चेतन पाने वाला आदि-आादि 
ऐसी जगहों में उपरोक्त योग्यता वाले व्यक्ति दी साधारण 
मतदाता होते हैं. 
परोक्ष निवोचन 


परोक्ष निवोचन---उसे कहते हैं जिसमे प्रत्येक प्रॉन- 
निधि को साधारण मतदाता नहों चुनते। साधारण मनदात्ता 
स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों को चुनते हैं ओर ये संस्थाएँ उनकी 
ओर से बड़ी संस्थाओं के लिए प्रतिनिधि चुनती हैं । 


उदाहरण के लिए पहले कांग्रेस की प्रत्येक सस्था के लिए 
प्रतिनिधि आ्राथमिक ( प्रति वर्ष चन्दा देकर बनने वाले ) सदस्यों 
द्वारा ही चुने जाते थे। परन्तु अब अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति 
जारी की गई है। इसके अनुसार प्राथसिक सदस्य सिरे अपनी 
अपनी बाड़े या मण्डल-कम्रेटियों के लिए प्रतिनिधि चुनते 


ग्रे चुने हुए प्रतिनिधि फिर शहर और जिले के लिए प्रति- 
निधि चुनते है । 


( १३२ ) 


इसी तरह नये संघ विधान के अनुसार म्युनिसिपैलिटी, 
जिला बोर्ड और प्रान्तिक व असेम्बलियों के प्रतिनिधियों को तो 
साधारण मतदाता चुनते हैं, परन्तु केन्द्रीय असेम्बली के प्रति- 
निधि अब साधारण मतदाताओं द्वारा न चुने जाकर, उनकी 
ओर से म्युनिसिपेलिटियों, जिला बोडों और ग्रांतिक असेम्बलियों - 
आदि द्वारा चुने जायेंगे । 


यही परोज्ष निवोचन पद्धति है। 
_ विवाचक संघ 

चुनाव की सुविधा और प्रत्येक समूह व भू-भाग का ठीक 
ठीक प्रतिनिधित्व होने की दृष्टि से, साधारण मतदाताओं के 
जो विभाग स्थिर किये जाते है, उन्हें निर्वाचक संघ कहते हैं। 
इसके कई प्रकार हैं। जैसे-- 

(१) धार्मिक निवौचक संघ । 

(२) जातीय निर्वाचक संघ | 

(३) व्यवसायिक निबोचक संघ। 

(४) सम्मिलित निर्वाचक संघ। 


(१) 


धामिक निवाचक संघ 


यह निरवोचक संघ किसी विशेष धर्म के अलुयायियों के 
प्रतिनिधित्व के लिये बनाया जाता है। इसके अनुसार किसी 


( ३३ ) 


चुनाव च्षेत्र में जितने मतदाता उस धर्म के अतुयायी होते है, 
वे ही रक्त संघ के प्रतिनिधि के चुनाव में मत देते है। जैसे 
ईसाई निर्वाचक संघ, मुस्लिम निवाचक संघ, आदि। ऐसे संघ 
प्रायः उन धर्मों के अनुयायियों के बनाये जाते हैं, जिन की 
संख्या उक्त क्षेत्र में कम होती है। 


(२) 
जातीय निरवांचक सांघ 


इन निरवाचक संघो का आधार घम्म न होकर जाति विशेष 
होती है। जो जाति, और मतदाताओं से कम संख्या में होती है, 
उसे भय रहता है कि वहुसत न होने के कारण शायद उसका 
एक भी प्रतिनिधि न चुना जा सके। इसी लिये उक्त जाति का 
एक प्रथक संघ वना दिया जाता है। किसी चुनाव-स्षेत्र में उस 
जाति या जाति-समृह के जितने मतदाता रहते हैं, वे ही उस 
मे मत दे सकते हैं। जैसे हरिजन, ऐंग्लोइण्डियन, यहूदी, 
पारसी आदि | 


(३) 


व्यावसायिक निवोचक रसांघ 


इन निवोचक संघों का आधार, जाति या धर्म न होकर, 
पेशा होता है। उदाहरण के लिये सब्जी और फल्ो का धन्धा 
करने वाले, कारखानों के मजदूर, छोटे दुकानदार, किसान, 
छोटे जमीदार, बढ़े ज्ञमीदार, रुई के कारखानो के मालिक 
आदि समान धन्धा करने वाले । उपरोक्त संघों की तरह अमुक 
अमुक धन्धा करने वालों के अलग अलग संध होते हैं और 


( १३४ ) 


उत्तके प्रतिनिधियों के चुनाव मे उक्त धन्धा करने वाले साधारण 
मतदाता ही मत दे सकते हैं। 


सस्पिलित निवोचकर्स॑ंध 
--# (; )&---- 


इस में जाति या धर्म का भेद नहीं होता | इसका रूप आम- 
तौर पर साधारण निवाचकसंध का होता है। चुनाव ज्षेत्र के 
सब मतदाता मित्र कर निश्चित संख्यानुसार प्रतिनिधि 
चुनते हैं। 


नोट--जिस क्षेत्र का आम्य या नगर, हिन्दू या मुस्लिम 
निबोचक संघ होता है, बहां के मिवाचक संघ के साथ उसका 
नाम जोड़ दिया जाता है। जैसे:--“आगरा शहर मुस्लिम 
निर्वाचक संघ” या “सादाबाद देहाती गैरमुस्तिम निर्वाचक 
संघ।” 
संरक्षित स्थान 


चुनाव में एक विशेष पद्धति संरक्षित स्थानों! की भी है। 
इस आधार पर कि अभी साधारण मतदाताओं में सब के 
हिताहित का समान आदर करने की बुड्टि नहीं है, या कहीं 
बहुमत में ऐसे स्वार्थी दत्ञ का प्रधानत्व हो जाने पर, जो 
अल्पमत के साथ उदार व्यवहार नहीं करता, इस पद्धति की 
मांग की जाती है। इसके तीन भेद मुख्य होते है;-- 


(१) सतदाता तो मिश्रित होते हैं, परन्तु ऐसे धर्म या जाति के 
लोगो के लिए स्थान निश्चित कर दिये जाते हैं। 


( ररे४ ) 


मतदाताओं को उन्हीं धरम या जाति के लोगो में से उतने 
उम्मेदवार चुनने पढ़ते हैं। 

(२) संरक्षित जाति या धर्म के लोगो का अलग निवोचक संघ 
वना दिया जाता है। 

(३) प्रथक निवोचक संघ बनाने के साथ-साथ स्थान भी 
निश्चित कर दिये जाते हैं | यह प्रायः अत्यल्प मत वालों 
के लिए ही होता है। उदाहरण के लिए एक निर्वाचन- 
क्षेत्र मे २००० मतदाता हो और वहाँ से ५ प्रतिनिधि चुने 
जाते हों, परन्तु वहाँ पारसी मतदाता १०० ही हो। ऐसी 
दशा में ज़रूरी समभकर यह नियम कर दिया जाय कि 
वे १०० ही एक प्रतिनिषि चुन सकते हैं। अथवा यह कि ४ 
में से १ प्रतिनिधि पारसी होगा। 


वर्तमान निवाचक सद्भ 


इस समय भारत में सन्‌ १६३४ के “सुधार विधान” के 
अनुसार नीचे लिखे “निवाचक संघ” है:--- 


२-साधारण निवोचक संघ 
२-सिक्‍्ख कफ 
३--सुस्लिम क्र 
४-ऐंग्लोइंडियत .,, 
४-योरोपियय  , 
६-भारतीय इंसाई ,, ,, 
७--व्यापारी उद्योग और खनिज निर्वाचक संघ 
८--जमींदार निवाचक संघ 
६-विश्व विद्यालय ,, ,, 

१०--श्रम (सज़दूर ) ,, ,, 
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((--साधारण स्त्री ,, » 
१२--स्त्री सिक्ख +#+ $ 
१३--ऐंलोइंडियन खली ,, » 
१४--मुस्लिम ल््ी 9 99 
१४--भारतीय ईसाई स्री ., 


ध्यान रहे कि भारतीय ईसाइयों ओर स्त्रियों ने देश में कभी 
एथक मताधिकार नहीं मांगा था। फिर भी वह उनके गले मढ़ 
दिया गया । क्योंकि किसी भी देश को पराधीन रखने के लिए 
इस बिष का इश्लेक्शन उसके लिए जरूरी होता है। 


चुनाव-निणसावली 
न (7) 88-- 
मतदाताओं की फहरिस्त-- 


हर एक निवाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सूची काफी दिलों 
पहले एक निश्चित स्थान पर टांग दी जाती है और उसकी सूचना 
प्रकाशित कर दी जाती है। यह सूची खास अफसरों द्वारा 
तैयार कराई जाती है। परन्तु आज कल के युग में किसी पर 
निर्भर रहना ग़ल़्ती है। अफसरों से भी क्वाफी गल्तियां होती 
है साथे ही, जिस दल का, जिस संस्था या बोडे में प्राधान्य होता 
है, वह भी कभी २ अपने हित की दृष्टि से इन कामों में 
चालबाजी से काम लेता है। बहुधा विरोधी पत्तों के मतदाताओं 
के नाम नही दर्ज किये जाते या ग़लत छाप दिये जाते हैं, जिस 
से न वे उम्मेदवार बनने, योग्य रह जाते हैं, न मत देने योग्य । 
इसी तरह बहुत से ऐसे लोगो के नाम दर्ज हो जाते हैं जो 
वास्तव मे मतदाता की योग्यता नहीं रखते । हमारे देश मे ही 
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कई वार माननीय मदनमोहन मालवीय ओर पं० प्यारेज्ञाल 
शर्मा जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम तक सूची में दजे होने से 
रह गए । शर्मा जी तो इसी कारण केन्द्रीय असेम्बली का एक 
चुनाव ही न लड़ सके। 


हमारे यहाँ, क्‍या म्यूनिसिपैल्टियों के मतदाता, क्या 
डिस्ट्रिक्ट वोडे के और क्या प्रांतिक एवं केन्द्रीय असेम्ब॒लियो 
के, इस वारे में अपने कत्तव्य की बहुत उपेक्षा करते हैं। अतः 
उन्हें सतर्कता से ऐसी फहरिस्तो की जॉच करनी चाहिए और; 
' उनमे जो गलतियों हों वे दुरुस्त करानी चाहिएँ । 
संशोधित निर्वाचक सूची-- 

इस प्रकार मिल्री सूचनाओं के आधार पर उक्त सूची का 
संशोधन किया जाता है और फिर वह संशोधित रूप में अरका- 
शित की जाती है। इस सूची मे जिनके नाम दर्ज होते हैं, वे ही 
उम्मेदवार होने या भत देने के अधिकारी होते है। 
नामजुदगी का परचा-- 


संशोधित मतदाताओं की सूची के साथ नाजदगी के परचे 
का एक नमूना ( भरा हुआ ) टांगा जाता है और उसके साथ 
वे हिंदायतें भी टंगी रहती हैं, जिनके माफिक परचा भरा 
जाना चाहिए | 
कुछ याद रखने घोग्य बातें-- 


१-म्युनिसिपल चुनावों में--जिस निर्वाचन क्षेत्र या 


बाडे से जो मतदाता होता है, वही वहाँ से उस्मेदवार हो 
सकता है। वहीं उसे मत देना पड़ता है। दूसरे वाडे मे 


के 
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उसका नाम नहीं होना चाहिए। साथ ही जिस वाडे का जो 

बोटर है वह उसी वाड़े या मंडल वा हल्के से खड़े होने 
वाले उम्मेदवार को मत दे सकता है। 

२-जिला बोडौं---े चुनाव में एक आदमी ही जिले मे दो 


जगह सतदाता नहीं हो सकता, भले ही सम्पत्ति आदि 
कारणों से बह दो या अधिक जगह से मतदाता होने 
योग्य हो । 


मासज़द्गी-- 


संशोधित सूची टंग जाने के कुछ समय बाद नामजदगी की 
तारीख मुकरंर होती है। उस तारीख तक कोई भी मतदाता 
किसी उम्मेदबार का अस्ताव सरकर पेश कर सकता है। इस पर 
एक सतदाता का समर्थन होता चाहिए। उस्सेदवार की स्वीकृति 
भी होनी चाहिए | 
--- इस नामजदगी के फार्म! को सावधानी से भरना चाहिए। 
ध्यान रखना चाहिए कि अस्तावक व समथेक उसी चुनाव क्षेत्र 


* के मतदाता हों, जिससे उम्मेदवार खड़ा हो रहा है। साथ ही 


नाम व उनके हिज्जे भी वही हों जो मतदाताओं की सूची में 
हों । उनसे ने कुछ घटाया जाय न बढ़ाया जाय। 

-“-प्रत्येक उम्मेदवार को कमसे कम दो-तीन नामजदगी के 
फार्म भरने चाहिये, ताकि किसी वजह से एक खारिज हो जाय 
तो दूसरा सही होने पर काम आ जाय | 

----उम्मेदवारों से जमानत भी जमा कराई जाती है। यह नकद 
होती है ओर एक नियत तादाद में मत” न मिलें, तो जब्त करली 
जाती है। अतः नामजदगी के साथ ही वह भी जमा करा देनी 
चाहिए। परतला पस्ताव-पत्र पर विचार ही नहीं किया जायगा | 
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----नामजदगी का फार्म व रुपे जिस अधिकारी को दिये 
ः. जांय, उससे उनकी रसीद उसी वक्त ले लेनी चाहिए । 


--ध्यान रहै कि एक मतदाता, एक चुनाव क्षेत्र से 
उतने ही उम्मेदवारों का प्रस्तावक या समर्थक चन सकता है, 
जितने उम्मेदवार उस क्षेत्र से चुने जाने वाले हों। यदि प्रस्ता- 
वक या समर्थक ख़ुद भी उम्मेदवार हों, तों उस संख्या से 
एक कम तक के प्रस्तावक व समर्थक वन सकते हैं.। उदाहरण 
के लिये यदि एक निर्वाचन क्षेत्र से ४ आदमी चुने जाने हैं, तो 
उस ज्षेत्र का प्रत्येक मतदाता ४ उस्मेदवारों का प्रस्तावक या 
समर्थक बन सकता है। परन्तु यदि वह ख़ुद भी उस्मेदवार है, 
तो वह दुसरे चार उस्मेदवारो का ही प्रस्तावक या समथेक घन 
सकता है। इससे अधिक का ग्रस्तावक या समर्थक बनने पर 
वे परचे खारिज हो जांयगे, जिनका नियत संख्या से ऊपर उसने 
प्रस्ताव या समर्थन किया है । 


नांमजदगी की जॉच-- 


नामजदगी के बाद प्रस्ताव पन्नों की जाँच करने की तारीख 
मुकरेर की जाती है। इस तारीख तक कोई भी उस्मेदवार 
अपना नाम वापिस ले सकता है। नाम वापिस ले लेने वाले 
उम्मेद्वार की जमानत लौटा दी जाती है 
“जाँच के दिन भत्येक उम्मेद्वार को जरूर पहुँचना चाहिए 
आर पतिपक्षी उम्सेदवारों के परचो की ग़ल॒तियाँ और झनिय- 
मित्तताएं देखनी चाहिएं। आम तौर पर नीचे लिखी घातो पर 
उम्र किया जा सकता है;-- 
(१) उम्मेदवार, अस्तावक और समर्थक के नाम ग़लत या लिस्ट 
के अनुसार न होने पर एवं नामो के हिज्जे में फरक होने पर। 
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(२) उस्मेदवार, प्रस्तावक और समर्थक की वल्दियत ( पिता 
का नाम ) जाति या पता ग़लत होने पर । 


(३) उस्मेदवार, प्रस्तावक और समर्थक-इनमे से किसी के 
दूसरे निवोचन क्षेत्र का मतदाता होने पर । 


(४) अस्तावक, समर्थक या उस्सेदवार के हस्ताक्षर नकली या 
जाली होने पर । 


(४) उम्मेदवार, या प्रस्तावक या समर्थक की आयु ग्रलत 
होने पर | 


(६) उम्सेदवार, प्रस्तावक या समर्थक के, जांच शुरू होने के 
पहले, अपना प्रस्ताव या समर्थन वापिस ले लेने पर | 


(७) शल्ञत तरीके से परचा भरा होने पर । 

, (८) परचे के साथ जमानत की रसीद न होने पर । 

(६) परचा निश्चित समय ओर निश्चित तारीख के बाद दाखिल 
किया जाने पर । 


(१०) मतदाता या उम्मेदवार होने के लिए निश्चित थोग्यताओं 
में से कोई न होने पर 


(११) उस्मेदवार, प्रस्तावक या समथेक के नावालिग्न, पागल या 
किसी ऐसे अपराध में सजा पाया हुआ होने पर, जिनके 
अपराधी मताधिकार से वंचित हों। 


( १४१ ) 


इन मे से कोई भी एक वात सावित होने पर नामज़दगी 
ख़ारिज हो जाती है । इसी तरह की आपत्तियां विपक्षी उस्सेद्‌- 
वार कर सकते हैं, उनका उत्तर देने को तयार रहना चाहिये । 


---अत्येक आपत्ति लिख कर देना चाहिये और उसकी रसीद, 
जहां तक हो उसकी नकल पर, ज्ञांच कुनिन्दा आफिसर से 
ले लेना चाहिए, ताकि ऑफिसर किसी जायज वात को न माने 
तो उस की अपील या शिकायत के वक्त ये चीज़ें काम आवदें | 
इस प्रकार जांच होने के वाद जिन उस्मेदवारों के परचे 
सही ठहरते हैं, वे उम्मेदवार घोषित कर दिये जाते हैं, अथीत्‌ 
उनके नाम छपा कर जनता में प्रकाशित कर दिये जाते हैं । 


निर्विरोध चुनाव 


यदि किसी चुनाव क्षेत्र से उतने ही या उससे कम उस्सेद- 
वारो की नाम जदगी मंजूर हो, जितने कि उससे चुने जाने 
चाहिएं, तो स्वीकृत नामज़दगी वाल्ते उम्मेदवार निर्विरोध 
चुने हुए माने जांयगे | जोच करने वाला अफसर उन्हे वहीं चुने 
हुए घोषित कर देगा। न करे तो सम्बन्धित उस्मेदवारों को 
तत्काल लिख कर उससे ऐसा घोषित करने की प्राथेना करनी 
चाहिये और इस प्रार्थना की रसीद ले लेनी चाहिये। ऐसी 
दशा में 'मत' डल्षवाने की नोबत नहीं आती। 


वापिसी 


--परचो की जांच हो जाने के वाद “रिट्निन्ग आफिसर” 
एक तारीख ( चुनाव के पहले की ) निश्चित कर घोषित करता 
है कि जो उम्मेदवार अपने नाम वापिस लेना चाहेँ, वे अमुक 
तारीख तक ले सकते हैं। 
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जिन्हें अपने नाम वापिस लेने हों, उक्त तारीख तक ही ले 
लेने चाहिये', ताकि उनके नाम * बेलट-पेपर-मतदाता पत्र” पर 
न छापे जावें। ऐसे उम्मेदवारों को जमानत का रुपया वापिस 


मिल जाता है। ह हे 
विद्ेष स्थिति में 


विशेष स्थिति में, या इच्छा होने पर कोई उस्मेदवार, चुनाव 
के दिन, मत लेना खतम होने के पहले किसी भी समय अपनी 
उम्मेदवारी वापिस ले सकता है, ऐसा भी कहीं २ नियम 
होता है । 
चुनाव 
०४ आओ 
यदि ऐसा न होकर, उम्मेद्वार अधिक होते हैं, तब निश्चित 
तारीख को चुनाव होता है। अतः चुनाव के लिये पत्येक 
उम्सेदवार को अपने एजेंट हर पोलिग स्टेशन के लिये निश्चित 
करने चाहियें। एजेंट ऐसे होने चाहियें, जो चुनाव विधान के 

- जानकार, चतुर और जहां तक हो, मतदाताओं में से असुख 

लोगों से परिचित हों । 
साथ ही चुनाव सम्बन्धी अनियमितताओं पर पूरा ध्यान 

रखना चाहिये। आमतौर पर वे अनियमितताएँ इस प्रकार 
होती हैं:-- 

अभियमित खर्च करानां-- 

(१) बोट या सत पाने के लिए, दूसरे उस्मेदवार को मत न देने 
के लिए या सत डालने को न जाने देने के लिये किसी था 
किन्‍्हों मतदाओं को कुछ रिशवत 'देना या इसी उद्देश्य से 
दावत देना, भोजनादि कराना। 
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(२) ऐसी जगह मांग कर या किराये पर लेकर वहां मतदाताओं 
को ठहराना या बुलाना, जहां नशीले पदार्थ मिलते हो । 


(३) प्रतिहन्दी उम्मेदवार को अपना नाम वापिस लेने-बैठ जाने 
के लिए रिश्वत देना या दवाव डालना, धमकी देना, इनाम 
देना या किसी तरह का वादा करना | 


(७) दूसरों से अनुचित प्रभाव डलवाना या लालच देना । 

(५) कल्पित नामों से चुनाव के सम्बन्ध मे कोई काम करना । 

(६) ऐसे भूठी दरख्वास्त दिलाना, दावे कराना, भूठे 
बयान प्रकाशित करना या कराना, जिनसे किसो उस्मेदवार 
को हानि पहुँचे । 

(७) चुनाव के खचे का हिसाव भूठा या जाली देना या न देना । 

(5) निर्वोचक याती मतदाताओं को सवारी खचे देना। 

(६) किराए की सवारियों को भाड़े पर लेना ओर उनमे मत- 
दातओ को लाना, या भाड़ा देने का वादा करना। 

(१०) बिना प्रेस के व प्रकाशक के नाम के परचे निकालना । 

(११) अपने क़जदारो, किसानो या किराएदारों या नोकरो से 
कर्जमाफ करने, व्याज कम करने, लगान था किराया 


छोड़ने या कम करने अथवा वेतन बढ़ाने का वादा इस 
शर्तें पर करना कि वे उसे या अमुक को मत दे । 


(१२) मतदाताओं के लिये पैटोल खच्चे बरैरा उम्मेदवार या 


हक करे और मोटर, गाड़ी आदि किसी मित्र की 
मांग ले। 


(१३) छपाई का पेशा न करने वाल्लों या अपने रिश्तेदारों वा 
घनिष्ट मित्रो से छपाई आदि का काम लेना। (यह यद्धपि 


( १४४ ) 


स्वतः अपराध नहीं है, परन्तु ऐसी स्थितियों का हिसाब 
प्रायः संदिग्ध मान लिया जाता है |) 


अफसरों की अभियमितताएँ 


१--चुनाव अफसरों के किसी काम को घोषित-समय से 
पहले या पीछे करने पर । 

२--किसी उम्मेदवार से कोई भेंट आदि स्वीकार करने के 
साथ उसके सम्बन्ध में किसी अनियमितता की उपेक्षा करने पर | 

३--एक ही आधार पर दो तरह के फैसले देने पर। 

४--किसी उस्मेदवार या दत्त के पक्ष या विपक्ष मे अपना 
मत प्रकट करने या दूसरों को अपना मत किसी को देने या न 
देने के लिये प्रेरित करने पर । 

४--किसी उस्सेद्वार या मतदाता को नियमित सुविधाएं 
न देने पर । 

६--ग़ल़त निशान लगाने या ग़लत हिदायतें देने पर । 

७-ऐसी सूचनाएँ प्रकाशित करने पर, जिन से किसी 
उम्मेदवार के हितों को हानि पहुँचे । 

नोट--यदि चुनाव अफसर जान बूक कर किसी व्यक्ति या 
दल् का पक्षपात करने वाला सिद्ध हो जाय, तो उसके तहत में 
हुआ सारा चुनाव रद्द हो जा सकता है। 


जायज खचे 
उम्मेदवारों के जायज ख़चे इस प्रकार माने जाते हैं:-- 
(१) उस्मेदवारों, उसके एजेंटों, सब एजेंटों, क्लकी' और अन्य 


( १४४ ) 


कर्मचारियों का सफर से, वेतन ओर खान-पान आदि 
का खचचे | 


(२) चुनाव के सम्बन्ध में अवेतनिक कार्यकर्ताओं व मित्रों का 
खच ) 
(३) छपाई, विज्ञापन, डाक, तार, स्टेशनरी, दफ्तर खोलने या 


सभा आदि करने के लिए किराये पर लिए गए मकान का 
किराया आदि का खचे | 


हिसाव की नियमितता 


प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव के वाद, निश्चित मियाद के 
अन्दर अपना हिसाव चुनाव अफसर के पास भेज देना पड़ता 
है। चुनाव अफसर हिसाव मिलने पर उसकी सूचना सम्बन्धित 
लोगो को दे देता है। हिसाव पहुँचने के बाद एक निश्चित मियाद 
के अन्दर कोई उम्मीदवार चाहे तो अपने विपक्षी के हिसाव की 
अनियमितताएँ लिखित दरख्वास्त द्वारा भेज कर गवर्नर से 
उसका चुनाव रद किये जाने की आर्थना कर सकता है। 


है इसलिए चुनाव का हिसाव विल्कुल वाकायदा, प्रत्येक 
खर्च से सम्बन्धित व्यक्तियों व काम के व्यौरे तथा प्रत्येक रकम 
की रसीदो के साथ रखना चाहिये। 


ध्यान रहे कि एजेंटो, सब-एजेटों के द्वारा किये गए कामों 
का भी जिम्सेदार उम्मीदवार ही माना जाता है। 


किसी उम्मीदवार के विरुद्ध ऐसी दरख्वास्त पेश करने 
वाले को भी कुछ रकम जमानत के तौर पर जमा कराती 
पड़ती है। 

१८ 


( १४६ ) 


द्रख्यास्त में जिन अनियमितताओं या चुनाव अपराधों 
के आधार पर किसी का चनाव रद्द कराना हो, वे सब ब्योरे- 
वार लिखी जानी चाहिएँ | यदि अपराध करने या कराने वाला 
व्यक्ति मतदाता है, तो उसका 'रोलनम्बर! दिया जाना चाहिये | 
कौनसा अपराध किस तारीसख़ को किस जगह हुआ, यह भी 
उसमे बताना चाहिये । 


चुनाव-केन्द्र ( पोलिंग स्टेशन ) 
के कुछ नियम 
“-$#(- )#8-- 

(१) चुनाव के केन्द्र अथोत्त्‌ मतदाता या बोंट डालने के लिये 
जो जगह निश्चित की जाती है, वह ऐसी जगह होनी 
चाहिये, जहां से प्राय: सब मतदाताओं को समान सी ही 
दूरी पढ़े | अथोत्‌ निर्वाचन क्षेत्र के मध्य में हो। 


(२) साथ ही वह स्थान सार्वेजनिक हो। कम से कमर किसी 
उम्मीदवार का या उसके प्रभावशाली मित्र, रिश्तेदार आदि 
का नहो। 


(३) चुनाव स्थान के भीतर सिवाय मतदाताओं और एजेंटों या 
उम्मीदवारों के ओर कोई न आवे, ऐसी व्यवस्था हो। 


(४) चुनाव स्थान के भीतर कोई कन्वैसिग-मतदाताओं को 
उम्मीदवार-विशेष को मत देने या न देने को कहना, 
सममभाना आदि वर्जित है | 


(४) मत डालने का 'बैज्ट बक्स” एकांत में,अलह॒दा ऐसी जगह 
के का कोई यह न देख सके कि मतदाता फिसे मत दे 
रहे है। 


( १४७ ) 


(६) “चैज्ट चक्स” का निरीक्षक वैलट वक्‍्स से इतनी दूर बैठे कि 
वह भी, मतदाता ने किस नास के आगे निशान लगाया 
है, यह न देख सके | 


(७) निरीक्षक स्वेथा निर्षक्त व्यक्ति हो। 


(८) परिचय-पत्र ( 60॥0॥08007 ४78 ) बनाने वाले 
व्यक्ति या तो निर्षेज्ञ हो या प्रत्येक उम्मीदवार के अलग २ 
समान संख्या मे ! 


(६) जिस चुनाव क्षेत्र पर जितने पोलिंग अफसर व प्रेसाइडिग 
अफपतर हों, वहां प्रत्येक उम्मीदवार अपने उतने ही एजेंट 


रख सकता है, अधिक नहीं। हां, ये वीच से बदले जा 
सकते हैं। 


(१०) एजेंटों को मतदाताओं की तसदीक़ करते समय काफी 
सतर्क रहना चाहिये। 'सतदाता' वास्तव में वही व्यक्ति है, 
जिसके नाम का का है, यह अपनी जानकारी या अपमे 
विश्वस्त आदसियो की जानकारी के आधार पर निश्चय 
करके तसदीक़ करनी चाहिये | वरना यदि किसी एजेंट ने 
ऐसे ज्यादा आदमियों की तसदीक कर दी, जो असली मत- 
दाता नहीं थे, तो यह चुनाव-अपराध वन जायगा | 


(११) परिचय-पत्र मे नीचे लिखी वातें छपी होना जुरूरी हैं:-- 
[अ] चुनाव-क्षेत्र का नाम 
[व] मतदाता का नाम 
[स] पिता का नास 
[द] जाति व आजु 











( १४८ ) 
[०] मतदाता का रोल नंबर व हस्ताक्षर या अंगूठे की 
निशानी । 
[ग] पोलिंग अफसर के हस्ताक्षर । 
[फ] तसदीक़ करने वाले के हस्ताक्षर | 
(१२) बैलट पेपर अर्थात्‌ मतदाता पत्र इस प्रकार का होगाः-- 











क्रम संख्या ्क- संख्या 


मतदाता का नम्बर 





मत का चिन्ह 





“ज्ल्लाइकाज 
उम्मेदवारों के नाम 


उम्मेदवारों में से जिसे मतदाता अपना मत देना चाहे, ठीक 
उसके नाम के सामने वह ९ यह चिन्ह लगा देगा । 


यदि वह चिन्ह लगाना नहीं जानता, तो प्रेसाइडिंग अफसर 
या वेलट-निरीक्षक से मदद ले सकता है 
दूसरी पद्धति 


निशान लगाने की कठिनाई को हल करने के लिये कहीं २ 
आर कभी २ एक ओर पद्धति भी कास में लाई जाती है। वह यह 
कि अत्येक उम्सेदवार अपना एकविशेष रंग--लाल, पीला, नीला 


( १४६ ) 


हरा आदि--निश्चित कर लेते हैं या पशु, पक्ती आदि के चिन्ह 
मुकरर कर लेते हैं। फिर उसी रंग या चित्र वाले काडे छुपा 
कर प्रेसाइडिंग अफसर के सुपुर्द कर देते है। मतदाता इन में से 
जिसके चाहे कार्ड ले जाता है ओर अपनी पसन्द के उम्मीदवार 
' का का “वैल्ट वक्‍्स” मे डाल आता है। 


कहीं २ इस पर भी निशान ज़गाया जाता हद | 
तीसरी पद्धति 


तीसरी रीति रंगीन वक्सों की है। अथात्‌ प्रत्येक उम्मीदवार 
का वैज्ञट वक्स अलग रंग का होता हैं। मतदाता अपना मत, 
अपनी पसन्द के उम्सीदवार के चकस से डाल आता है। इसमे 
न तो निशान लगाने की कंकट रहती हे न यह पता लग सकता 
है कि मतदांता कौन था ? अशिक्षित मतदाताओं के क्षेत्र मे यह 
पद्धति अधिक उपयोगी सावित होती है । 


इन सन्दूकों के पःम किसी के उपस्थित रहने की, न जरूरत 
होती है, न नियम है । 


इन से से किसी नियम का उल्लंघन किया जाना चुनाव 
सम्बन्धी अनियमितता है। 


कुछ अन्य अनिधमितताएं' 


(१) प्रेसाइडिग आफिसर, पोलिंग आपफिसर या अन्य किसी 
अधिकारी का किसी ओर पक्षपात दिखाना। 


(२) किसी मतदाता से किसी चुनाव अधिकारी का किसी 
उम्मेदवार को मत देने के लिये कहना। 


( ६४० ) 


(३) किसी उम्मीदवार के एजेंट का किसो मतदाता से अपने 
उम्मेदवार के पक्ष में मत देने को कहना। 


(४) मतदाता के बजाय किसी दूसरे आदमी का, उस्मोदवार का 
नाम बोल उठना | 


(४) किसी एजेंट का ग़लत मतदाता की तसदीक करना। 
(६) ठीक समय पर मत! लेना शुरू या बंद न करना था 
अकारण समय से पहले शुरू या बन्द करना । 


(७) क्रशशः एक उस्मीदवार के इतने ओर दूसरे के उतने लेने 
का नियम बनाना | 

(५) उम्मीदवारों और एजेंटों की शिकायतें ओर आपत्तियां लेने 
या लेकर रसीद देने से इन्कार करना । 


(६) परिचय-पत्र बनाने मे किसी उम्मीदवार के सतदाताआ को 
जान बूम कर हैरान करना। 


(१०) चुनाव स्थान के बाहर किसी मतदाता को कोई रिश्वत, 
लालच देना या कुछ उसके लाभ की बात करने का बादा 
करना | 


(११) मतदाताओं की किसी के पक्ष या विपक्ष सें सत देने के 
लिये धमकी देना या उन पर अनुचित «आज्षेप करना । 


(१२) किसी उस्मीदवार के बारे में भूठी, ग़ज्ञत-फूहमी फैलाने 
वाली बात का प्रचार करना। 


(१३) जाति या धर्म के नाम पर किसी की मत देने या न देने 
के लिये कहना । 


( १४१ ) 


(१४) किसी मतदाता को ग्रेरहाजिर करने की कोशिश करना, 
उसे मत न देने को कहना या ओर किसी प्रकार रक्त 
रखना | 


(१४) मतदाताओं को भोजनादि कराना या भविष्य में दावत 
आदि देने का बादा करना। 


(१६' किसी प्रतियोगी उम्मीदवार को अपना नाम वापिस लेने 
के लिये रिश्वत देना या उसके त्ञाभ का काई काम करने 
का वादा करना अथवा किसी जाति के या दल के काम में 
मदद करने का वादा करना। 


(१७) अपने समर्थन या दूसरे प्रतिस्प्दी का विरोध करने के 
लिये अपने या दूसरों के नाम से परचे आदि निकालना । 


(१८) मतदाताओं को शपथ दिलाना या उनसे शपथ लेना और 
मतदाताओं का इसी कारण अपनी इच्छा के विरुद्ध 
मत देना | 

धोषणा पत्र 


उम्मीदवार अपनी नीति, अपने सिद्धान्त ओर चुने जाने पर 
जो कुछ काये अपने मतदाताओ के लिये करेंगे, आदि बातें बताने 
के लिये घोषणा-पत्र निकाल सकते हैं । दूसरे उम्मीदवारों से 
अपनी नीति का अंतर भी बता सकते हैं, किन्तु शिष्ट भाषा में । 
इसी प्रकार वे अपने प्रतिहन्दियों के आक्षेपो का उत्तर दे सकते 
हैं। सभाएँ आदि भी कर सकते हैं। 


चुनाव सम्बन्धी कार्य 


_१- चुनाव अफसरो को निश्चित समय से आध ,घंटा 
पहले पहुँचना चाहिये । 


( (४२ ) 


२--चुनाव अफसर के पहुँचते ही उम्मीदवारों को अपने २ 
एजेन्टों की नियुक्ति की लिखित सूचना चुनाव अफूसर को दे 
देनी चाहिये। 


३--उम्मीदवारों और एजेंटों के सामने चुनाव अफुसर, 
'बैल्र बकस”, जिसमें बोट डाले जाते हैं, खोलकर उन्हें 
दिखलाएगा कि वह बिल्कुल खाली है। फिर उनके सामने 
उसमे ताला जगा, चाबी उसी के साथ कपड़े से सी कर, उस 
पर अपनी मुहर कर देगा। 


( नोट -उम्प्ीदवारों को भी अपनो मुहर साथ रखना 
चाहिये | ) 


४--इसके बाद वह पोलिंग आफिसर नियुक्त करेगा और 
सब को चुनाव के सम्बन्ध में आवश्यक हिंदायतें देगा। 


४--इसी प्रकार जब “वोटिंग” ( मतदान ) ख़तम हो 
चुकेगा, तव सब उस्मीदवारों की सोजदगी मे “बेल्लट बक्स” पर 
कपड़ा सीकर, उसकी सींवन पर, चुनाव अफसर, उम्मीदवार 
ओर उनके एजेंटों की मुहरें व दस्तखत होंगे | रिटर्निंग आफिसर 
अपने दिन भर के काम की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें 
अपने प्रत्येक फैसले ओर कारये का कारण दि्खिल्ावेगा, तथा 
जितनी शिकायतें आदि आई होंगी, वें सब उसके साथ एक सजु- 
बूत लिफाफे में रख, उसे डोरों से बांध एवं उस पर मुहरें कर के 
“बैज्ञट वक्स» के साथ रख देगा। ये 'बेलट बक्स' पुलिस के 
पास, और भुहरें 'रिटर्निंग अफसर के यहां जमा किये जायेंगे 
ओर उस्मीदवारों तथा उनके एजेंटों को उनके खोलने की तारीख 
व स्थान की सूचनादी जायगी। 


( रश३ ) 


६--निश्चित तारीख पर एजेंटों और उम्मीदवारों की 
मौजूदगी मे वैल्ट वक्‍्स! निकाले जायंगे और सव को उन्तकी 
मुहरे आदि देखने का अवसर दिया जायगा। 


७--यदि मुहर टूटी हो य+ और कोई ऐसा कारण दिखाई 
दे, जिससे 'वैज्वट वक्‍स' खोले जाने आदि का सन्देह हो, तो 
तत्काल उसकी शिकायव लिख कर 'अफपछतर! को देनी चाहिये | 


प--चुनाव अफसर जांच कर के ऐसी शिकायत पर फेसला 
देने के वाद ही वक्‍स खोल सकता है। 


६--यदि अफसर के फैसले से उम्मीदवार या उसके एजेन्ट 
को सन्तोष न हो, तो वह यह द्रख्वास्त कर सकता है. कि वह 
उपर के अफसर से अपील करने जा रहा है, तव तक 'विलट- 
बकस” उसी अवस्था में सुरक्षित रक्खा जाय | 


१०--“बैलट बक्स” खोले जाने पर दोनो ओर के उस्मीद- 
वारो और उनके एजेन्टो को, 'मत-पत्र” देखने का अवसर दिया 
जाता है, ताकि कोई मत किसी ग़लती आदि के कारण खारिज 
होने योग्य हो तो वे उञ्ध लिख कर दे सके । 


११--आमतौर पर, जहां “ बैज्ञट पेपर” पर चिन्ह »या+ 
बनाया जाता है, वहाँ चिन्ह नाम के ठीक सामने न होने, ऊपर 
या नीचे की लाइन को काट देने, दुहररा या ग़लत चिन्ह 
( जैसे ++ ) लगा देने या वोटर नम्बर या नम्बर सिलसिला 
न होने से मत खारिज कर दिये जाते हैं। निशान के अलावा 
कुछ लिख देने से भी 'सत” खारिज हो जाता है। 


( (४४ ) 


नोट--थयदि निशान लगाने में 'मतदाता' से किसी तरह 'बैलट 
पेपर! ग़लत हो जाय या बिगड़ जाय तो मतदाता को अधि- 
कार है,कि उसे 'चुनाव अफसरः को लौटा कर दूसरा बेलट 
पेपर' ले ले। चुनाव अफसर लौटाये हुए बैज्ञट पेपर को 
खारिज कर देगा और काउण्टर फाइल पर इस बात का नोट 
लिख देगा | 


१२--यदि किसी मत के खारिज किये जाने या न्न किये 
जाने के सम्बन्ध मे विवाद बना रहे, तो ऐसे मत “झुहर” करके 
रख दिये जाते है । 


१३--इसके बाद मत गिने जाते हैं । 


१४--यदि किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट को गिनती 
में कोई सन्देह हो, तो वह उसी समय इन्हें दुबारा गिने 
जाने की दरख्वास्त कर सकता है और वे दुबारा गिने 
जाय॑गे। 


१४--यदि 'सत” बेलट पेपर पर निशान लगा कर लिये 
गये हो ओर उम्मीदवार या उस के एजेंट को गड़बड़ी का सन्देह 
हो, तो वह 'काउण्टर फाइल"-बैल्ट पेपर के बचे हिस्से, जिन पर 
चोटर नंबर व सिलसिला नंबर पड़ा रहता है--गिने जाने की 
दरख्वास्त कर सकता है, जिसे अफसर को मंजूर करना 
पड़ता है। 


१६-यदि मत-पत्रों ओर “अवशिष्ट-पत्रों” (काउण्टर- 
फाइल्स (0०४7८४/०॥४ ) की संख्या में अन्तर हो, तो ऐसा 
चुनाव रद्द हो जायगा। 


( (१५ ) 


१७--मत गिने जाने के वाद, सफल उम्मीदवार “चुने गए” 
घोषित कर दिये जायंगे और मत-पत्र आदि वापिस बक्सों में 
रख व मुहर करके सुरक्षित रख दिये जायंगे। 


के 
कुछ आवश्यक सूचनाएँ 
“--#(:7)%--- 
१--कोई उम्मीदवार या उसका एजेंट प्रेसाइडिग'-अफसर 
(मत लेने वाला अफसर ) व रिटर्निंग अफूसर ( चुनाव अफू- 
सर ) नहीं वत सकता | पोलिग अफसर भी निर्षेक्ष व्यक्ति ही हो 
सकते हैं। 
२--मत' गिनने, मत-पत्रो |कों लेने,,उनकी जाच करने 
आदि का काम चुनाव अफसर या उसके द्वारा नियुक्त निष्पक्ष 
व्यक्ति ही कर सकता है। किसी दल विशेष के व्यक्ति या 


उम्मीदवार के सुपुर्द इन मे से कोई काम किया जाता गैर- 
कानूनी है। 


३--सरकारी संस्थाओं के चुनावों मे वैल्ट वक्‍स पुलिस के 
अधिकार से रहते हैं और 'सील” रिटर्निग आफिसर के पास 
रहती है। परन्तु यदि “वैज्ञट वक्‍स” चुनाव अफसर के अधिकार 
(कब्ज ) मे रहे तो सील” ( मुहर ) दूसरे अफसर के पास 
रहनी चाहिये', क्योकि इस नियम का ध्येय “बैज्ञट बकस” से 
किसी तरह की गड़बड़ी होने की सम्भावना न रहने देना है। 
परन्तु यदि मुहर और 'चैलट बक्स” एक ही व्यक्ति के अधिकार 
मे रहे तो आसानी से मुहर तोड़ कर, मत-पत्र बदल दिये जा 
सकते हैं या निक्राल लिये जा सकते हैं और फिर मुहर कर दी 
जा सकती है। 


( १४६ ) 


४-- चुनाव अफसर! को अपने व्यवहार में सर्वेथा निर्षेत्ञ 
रहना चाहिये । क्‍योंकि उसके पक्तपाती सांबित होने से उसके 
श्राधीन हुए सारे चुनाव रद्द हो जा सकते हैं। 


४--चुनाव होने की जगह “बेल्ट बकसों” की रक्षा का 

विशेष प्रबन्ध रहना चाहिये। क्योंकि अनेक बार हारने वाले 

सब दंगा आदि कराकर “बैज्ञट बकस” गायब करा 
| 


६--चाहे कोई उम्मीदवार हारने वाला हो या जोतने वाज्ा, 
उसे ओर उसके एजेन्टों को प्रत्येक छोटी से छोटी ग़ल्नती या 
शरारत पर ध्यान रख कर, 'पिटीशन' को सामग्री एकत्र करते 
रहना चाहिये। प्रत्येक शिकायत लिखित देना चाहिये और 
उसकी रसीद सम्बंधित अफसर से लेनी चाहिये। 


७--चुनाव की जगह पर सब प्रबंध उस संस्था को करना 
चाहिये, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह जगह हो । 


प८--भतदाता को चुनाव-स्थल में जिन २ जगहों पर हो 
कर जाना पड़ता है, उन २ जगहों पर पत्येक उम्मीदवार का 
एक २ एजेंट रहना चाहिये, जिससे एक दूसरे के विरुद्ध मत- 
दाता पर असर डालने वाली कोई हरकत न हो सके | 


६--एजेंटों, उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं का व्यवहार 
परस्पर भी, और अफूसरो से भी शिष्टता पूर्ण होना चाहिये। 





कांग्रेस ओर संघ विधान में प्रचलित 
एकाकी 


हस्तान्तारिति-मत-पद्धाति 


-:(.2<<₹&»<5>#२-- 

हम वता चुके हैं कि उक्त पद्धति के भिन्न २ देशों में मिन्न २ 
रूप है। ऐसी दशा में हमारे देश में “कांग्रेस” से भी और 
“संघ-विधान” में भी जो रूप प्रचलित है, वह यहां दे देना 
आवश्यक है। 

शब्द विदेष-ईस सम्बन्ध से कुछ शब्दों का अथे खास 
तोर पर समम लेने को ज़रूरत है। वे शब्द इस प्रकार हैं:-- 

नं० १ 2000777 एत[070 208]ए70/0377: 

खड़ा हुआ उस्म्ीद्वार--अथौत्‌ जो अन्त तक अपना 

नाम वापिस न ले ओर वरावर चुनाव लड़ रहा हो । 
नं० २ एरछज्प्र3 05780 ए७ए९४5४७ 
कऋमित-प्रत-पत्न-अथोत्‌ वह वेलट पेपर (मत-पत्र ) 


जिस पर किसी खड़े हुए उम्मीदवार को अपना गौण मत 
सिलसिले या क्रम से दिया गया हो | 


( १४८ ) 


नं०३ एम 8 057870- 78755 
गौण-मत-पत्न-अथोत्‌ वे मतदास-पत्र या वैलट पेपर 
जिनमें: -- 
(अ) किसी खड़े हुए उम्मीदवार को मतदाता ने अपना 
गौण मत न दिया हो । 


(ब) खड़े हुए या बैठ गये दो या अधिक उस्मीदवारों को 
कोई सा एक ही गौण मत दिया गया हो। जैसे कोई मतदाता 
तीन उम्मीदवारों के नाम के सामने दो (२) के अंक बनाये 
अथौत्‌ वह तीनों को अपना दूसरा मत देता है । 


(स) चाहे उम्मीदवार खड़ा हो या बैठ गया हो लेकिन 
जिस उम्मीदवार को मतदाता ने अपना पहला या मुख्य मत 
दिया हो उसके बाद के ताम को ही वह क्रमश दूसरा तीसरा 
मत दे गया हो । 


(दू) क्रमबद्ध १, २, ३, ४ करके मत ने दिये गये हो, बल्कि 
असम्बद्ध रूप से किसी को चौथा किसी को छटा आदि दे दिये 
गये है। 

(ए) एक ही उस्मीदवार के सामने एक से अधिक अंक 
बन! दिये गए हो | 


0श60०५।, ए07% 0यर57 एक्राफऋरफएपटए 
झुख्य-सत वा पहली पलरूणी 
अर्थात्‌ जिसे, मतदाता सब से श्रेष्ठ उम्मीदवार समझ कर 
उसे अपना पहला मत देता हे । 


( १४६ ) 
व्यावहारिक पद्धति 


आकर भी अ 


१--चुनाव के लिये ऊपर दिये गए नियमों के अनुसार 
नामजदगी की तारीख निश्चित्‌ की जायगी ओर कांग्रेस चुनावों 
मे 'रिटर्निंग अफसर” को तथा सरकारी चुनावों मे असेम्ब॒ली- 
या कोसिल के सेक्रेटरी को, हाथो हाथ नामजदगी के परचे दिये 
जांयगे या जवावी-रजिस्टडे-पोस्ट से भेजे जांयगे। 


२--यदि परचो की जांच के वाद मालूम होगा कि नाम- 
ज़दगी उतनी नही हुई है, ज्ञितनी जगहों का चुनाव होना है, 
तो शेप जगहो की नामजद्गी के लिये तारीख मुकरेर कर के 
घोषित की जायगी | 


३--नामजदगी की जांच के वाद ऊपर दिये गए नियमों के 
अनुसार चुनाव होगा। 


४--दरेक मतदाता 'वैलट पेपर” में अपनी पसन्द के 
सव से अच्छे उम्मीदवार के लिये पहला मत दे और उसके आगे 
न० १ लिखबे। फिर अपने गोण मत नं० २, ३ आदि डाल 
कर जिन्हे देना चाहे, दे । 


४--नीचे लिखे कारणों से मत खारिज हो जायंगे। 


(१) किसी उस्म्रीदवार के नाम के सामने कोई चिन्ह लगा देने, 
5 & ४ ४ 
हस्ताक्षर कर देने या कोई अक्षर आदि लिख देने से । 


(२) ज्ञिस मत पर नम्बर १ न लिखा हो | 


( १६० ) 


(३) पट से अधिक उम्मीदवारों के नाम के आगे संख्या १ लिख 
देने से । 


(४) दूसरी, तीसरी, चौथी आदि संख्या एक से अधिक उस्मीद- 
वारों के नाप्र के आगे दुबारा, तिबारा लिख देने से ! 


(४) एक ही उम्मीदवार के आगे १, २, ३ आंदि एक से अधिक 
संख्या लिख देने पर । 


(६) जिस पर कोई निशान या संख्यान हो या पढ़ने मे न 
आले योग्य निशान हो । 


६--ऐसे मतदाताओं के गोशमत भी नहीं जोड़े जायँगे। 


७--परचों की जांच होने के बाद “चुनाव अफूसर” मतों 
को 'गड्डियो! में बांटेगा | अर्थात्‌ जिन उम्मीदवारों को पहले या 
मुख्य-मत मिले हैं, उनकी एक “गड्ढी! बनाएगा। इसी प्रकार 
दूसरे, तीसरे आदि मतो की । फिर हर गड्डी के मतों की संख्या 
गिनी जायगी। 


८--सझुविधा के लिये प्रत्येक 'मत-पत्र' का मूल्य १०० संत 
के समान समान लिया जायगा ओर फिर उस हिसाव से समस्त 
मत-पत्नों की क्रीमत लगाली जायगी | 


६--इसके बाद चुनाव अफूसर, जितनी जगहों ( सदस्यों ) 
का चुनाव होने वाला है, उनकी संख्या में एक अधिक जोड़ कर 
“पर्याप्त संख्या” निश्चित करेगा। इस संख्या के बराबर या इससे 
अधिक 'सत” जिन अस्सीदवारों को मिले होंगे, वे “चुने गए” 
घोषित कर दिये जायेंगे । 


( १६१ ) 


नोट:--पर्योप्त संख्या” निश्चित करने के लिये, भाग देने में जो 
मत्त अपूर्ण संख्या में शेप चच जायेंगे, वे खारिज समझे 
जायेंगे | 

(०-थदि किसी उम्मीदवार को पयोप्त संख्या' से अधिक 
मत” मिले होगे, तो वे “अतिरिक्त” मत कहलायेंगे ओर 
वे क्रम से उन उस्म्ेदवारों को दे दिय्रे जायेंगे, जिनके सामने 
मतदाता ने न॑० २, ३ आदि लिखा है। 

११--यदि कई उम्मीदवारों के “अतिरिक्त-मत” हो, तो उन 
में से जिसके सव से अधिक मत हों, वे पहले वॉटे जायेंगे। 
इन से भी पहले, "मुख्य-मतों? के अतिरिक्त-मत' वॉटे जायेंगे 
ओऔर फिर “गौण-मतों” के । 

१२--थदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के 'अतिरिक्त- 
मत' बरावर वरावरहों, तो उन उम्मीदवारों को मिले “मुख्य-मत” 
गिने जायेंगे और जिसे सब से कम्र “मुख्य मत” मिले होंगे, 
उसके अतिरित्त-मत पहले वॉटे जायेंगे। परन्तु यदि 'मुख्य-मतः 
भी दोनो या अधिक उस्मीदवारों के वरावर हों, तो “चुनाव- 
अफसर” चिट्ठियां डाल कर यह निश्चिय करेगा कि किस के 
“अतिरिक्त-मत” पहले बॉटे जांय | 

१३-थदि किसां उम्मीदवार के 'मुझ्य मत” परयोप्त-संख्या 
से अधिक हैं, तो “चुनाव अफसर” दुवारा उक्त उम्मीदवार के 
सब परलो की जांच करके, उनमे से 'क्रमित-मतो” की अलग 
अलग गड्डियां बना देगा एवं एक गड्ढी.“गौणु सत-पत्रों” की बना 
देगा। फिर गत्येक “क्रमित मत-पत्नो” की गड्ढे के मूल्य की 
जाँच करेगा। 

१४-इसके वाद यदि 'मुख्य सतो” की संख्या वा क्षीमत 
“अतिरिक्त मतों” के बराबर या उन से कुछ कम होगी, तो वह 

११ 


( १६२ ) 


“अतिरिक्त-मतों” को उसी मूल्य पर दूसरे को दे देगा, जिस पर 
वे असली उम्मीदवार को मिले थे । 

१४--यदि “मुख्य सतों” का सूल्य “अतिरिक्त मतों” से 
अधिक होगा, तो चुनाव अफ्सर' कुज्ञ “क्रमित सत-पत्रों? की 
संख्या से “अतिरिक्त-मतों? को भाग देगा। इस भाग का जो 
फल होगा, वही प्रत्येक अतिरिक्तमत' की क्वीमत मानी जायगी 
ओर उसी हिसाब से बे मत दूसरे उम्मीदवार के खाते में बदल 
दिये जायेँगे। 

१६--यदि किसी उम्मीदवार के अतिरिक्त-मतः, उसे मिल्े 
हुए 'मुख्य' और '“अतिरिक्त-मतो'--दोनो की बचत से मिले हैं, 
तो “चुनाव अफुसर” उक्त उस्मीदवार के खाते में बदली गई 
“अतिरिक्तमतों” की आखिरी गड्ढी की फिर से जांच कर उसके 
क्रमित-म॒तों' को दूसरी ( यानी उक्त उम्मीदवार के बाद की ) 
पसंदगी के अनुसार बाँठ कर उसकी छोटी गड्डियां बना देगा 
ओर फिर उनका सूल्य ऊपर दी गई बिधि से स्थिर कर उनका 


बेंटवारा करेगा। के 
१७--अगर सब अतिरिक्त-मतों के बाँठ दिये जाने पर भी 


उतने सदस्य न चुने जाते हों, जितने उक्त ज्षेत्र से चुने जाने 
चाहियें, तोः--- 

(अ) जिस उम्मीदवार को सबसे कम मत मिले होंगे, उसका 
नाम फ़हरिस्त मे से निकाल देगा और उसके सत, उससे अधिक 
मत पाने वाले दूसरी पसन्दगी छे उम्मीदवार के खाते में बदल 
दिये जायेँंगे। सब से पहले उसके “मुख्य-मत” और फिर 
“क्रमित-मत” बदले जायँगे। उत्त से भी काम न चलेगा, तब 
“अतिरिक्त मत” बदले जायँगे। 'मुख्य सत' का मूल्य १०० ही 
रहेगा । शेष मतों का मूल्य वही होगा, जिस पर उपरोक्त बिधि 
के अनुसार वे असली उम्मीदवार को मिले थे | 


( ६६३ ) 
- (ब) ऐसा प्रत्येक विभाजन “खतंत्र विभाजन” माना जायगा | 


(स) इसी प्रकार जब तक पूरी संख्या में उम्मीदवार न चुन 
लिये जाँय, हारे हुए उम्मीदवारों के 'मतः बेंटते जायेंगे। 


१८--यदि अन्तिम एक उस्मीदवार ही चुना जाना रहा 
जाताहो और साथ ही खड़े हुए उम्मीदवारों मे से किसी के 
“मत” अन्य सब उम्मीदवारों को मिले हुए मतों से अधिक हो 
एवंसाथ ही “अतिरिक्त-मत” भी ऐसे बचे हुए हो, जो किसी 
के खाते मे न बदले गए हो, तो बे सब मत उसे देकर “चुना 
हुआ” घोषित कर दिया जायगा। 


बेलद-पेपर का नक॒झा 


किसे, कोन सा भत 
दिया | 


उम्मीदवार का नाम 
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सूचनाएं ।-- 

१--प्रत्येक मतदाता .एक उम्मीदवार को एक ही मत दे: 
सकता हैं। 

२--जितने उम्मीदवार उस क्षेत्र से चुने जाने है; उतने ही 
मत प्रत्येक मतदाता दे सकता है। जिसे वह सर्व श्रेष्ठ समझे 
उसके नाम पर (१) लिख दे। उस के न होने पर जिसे पसन्द 
करे उसके नाम पर (२) लिखे। 

३--यदि एक ही संख्या एक से अधिक उस्मीदवारों के नाम 
पर लिखो जञायगी, तो वह “मत” रद हो जायगा | 

उदाहरण 

पाठकों की सहूलियत के लिये हम इस पद्धति का एक 
उदाहरण दे देते हैं। डे 

मान लीजिये कि इस पद्धति के अनुसार कहीं ७ सदस्य चुने 
जाने हे । इन ७ जगहों के लिये १६ उम्मीदवार हैं और ५४ मत- 
दाता हैं । 

अब मान लीजिये कि मतदान! के बाद नीचे लिखे अनुसार 
“मुझ्य-मत” उम्मीदवारों को मिलते हैं:-- 


कर द्न्न्डे 
ख--६ ठ-े 
गल्‍-३े डरे 
घर हरे 
च--११ त--२ 
छ-३ थ-२ 
ज--५ _ ब-(्‌ 
म-२ घ--१ 


'समकमनअऋ++ आम» “3 +म मम, 


कुल ४४ 
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अब प्रत्येक मत की क्रीमत १०० रखने के नियम के अनुसार 
कुल ५४०० मत हुए । सात सदस्य होते हैं। अतः नियमानुसार 
एक संख्या बढ़ा कर ७+ १८८ से ४४०० को बाँटा, तो ६७५ 
उत्तर आया । इसमे नियमानुसार १ बढ़ाने से ६७६ पयोष्त 
संख्या हुई । ' 

इस हिसाब से ख” और “च' के मत पयौप्त संख्या से 
अधिक हैं। अतः ये दोनों चुने हुए घोषित कर दिये गए। इनमे 
से 'ख' के “अतिरिक्त मत” २२४ बचे और “च” के ४२४। 

ये “अतिरिक्त-मत” मुख्य मतो के हैं। अतः “चः के मत-पत्र 
'गौण मतों! के अनुसार अलग अलग गड्डियो में वाँटे गए। मान 


लीजिये कि परिणाम नीचे लिखे अनुसार आया:-- 
ज' के गोण मत ५ 
भर 9 छ 97 डे 
ह.॥ 9 १ रे 
“ऋमित-मत” कुल १० 
भोण” १) १ 
११ 


इन सब का मूल्य ११०० हुआ । इन से “ऋमित मत-पत्रों” 

का मूल्य १००० अर्थोत्त्‌ अतिरिक्त-मतों से ज्यादा है। अतः १० 

'ऋमित-मतों' से “बच! के ४२४ अतिरिक्त-मतों को भाग दिया, तो 

प्रत्येक मत का मूल्य ४२ आया। इस ह्विसाव से जब उक्त मत 
- बाँटे गए तो दूसरे उस्मीदवारों को इस प्रकार सत मिले:-- 
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श्झः परे १ ७ 
का श१र६ 
हि... पे 
कुत्ल ४२० 


इसी तरह 'ख' के मत बाँटे गए तो एकमत का मृल्य ६आया। 
उसके मत ६ से २२४ को गुणित करने पर इस प्रकार हुए:-- 

अतिरिक्त ऋमित मतों” का मूल्य २४ ५ ६८ २१६ 

अपूर्ण संख्या के कारण खारिज ८ 

इस प्रकार 'ज' के अपने ४ मुख्य मतों के ५०० और गौण 
मतों से मिले हुए २९० मिलकर पर्याप्त संख्या से अधिक हो 
गए। अतः उसे “चुना हुआ” घोषित कर दिया गया। “ज! के 
अतिरिक्त मत! ३४ बचे / इन्हें दूसरे उम्मीदवार के खाते मे 
बदलना था, अतः उनकी आखिरी गड्ढी की जॉच की गई। 
परिणाम इस प्रकार आयाः-- 


ज' के अतिरिक्त मत! ३४ 

दूसरी गड्डियों के गोौणमत ५ 

इन गड्डियों के अत्येक सत का सूल्य ४२ 

क्रमित मत पत्र ४ 
१) ?) 99 का मूल्य रे १ ह.] 

उपरोक्त २४ अत्तिरिक्त मतों का मूल्य 

उपरोक्त नियम से ६ 

“बैंटवारा-- 


इनमे से ६ की क्रीमत के ३ मत 'क' को दिये'गए ओर दो 
मत्त द! की | 
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अब चू'कि अतिरिक्त मत नहीं बचे, अतः यह देखा गया 
कि किस उम्मीदवार का नास खारिज किया जाय। जाँच 
करने पर मालूम हुआ कि 'घ' और “ध” को सबसे कम मत! 
मिले हैं। किन्तु दिकृत यह थी कि दोनों को वराबर मत मिले 
थे | अत' चुनाव अफसर ने चिट्टियाँ डालीं और खारिज किये 
जाने के पक्ष मे 'ध! का नाम आया | 


इस तरह उसका एक मुख्य मत। १०० की कीसत का दूसरी 
पसन्दगी वाले उम्मीदवार को दे दिया गया। इसी प्रकार फिर 
'ध! का नाम खारिज हुआ और उसके मत 'ड' को दिये गये। 


इसके बाद 'त” और “थ' ऐसे रहे, जिन्हें सबसे कम मत 
मिले थे। अतः उपरोक्त नियम से इनमें से भी 'त' का नाम 
खारिज किया गया और उसके २०० की कीमत के मत आधे- 
आधे “ग! और “क' को बॉढ दिये गए। 


फिर इसी प्रकार 'थ! का नाम खारिज हुआ और उसके मत 
छ! ओर '४' मे आधे-आधे बॉट दिये गए। 


अब द” ऐसा रह गया, जिसे सब से कम मत मिले थे। 
उसे दो मुख्य मत मिल्ले थे ओर दो गौण, जिनमें से प्रत्येक का 
मूल्य ६ था। इस तरह द! के २१२ मत थे। इसके मतदाता ने 
अपना दूसरा व तीसरा सत क्रमश: 'क' और “ग को दिया 
था | अतः इन दोनो को 'दः के मुख्यमत के सौ-सौ मिल गए। 
गौण मत देने वाले दोनों ने 'द” के बाद अपने '5' को दिये थे। 
अतः ये १२ “5? को मिल्ष गए । 


अब ढ” सब से कमर मतावात्ा उस्मेदवार रह गया। 
इसके कुल्न २८४ मत थे | अतः इसका नाम ख़ारिज्ञ कर दिया 
गया। इसके मुख्य मतों में से सो सो 'क' और “छः! को मिल्े। 
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शेष दो मत (जो प्रत्येक ४२ की क़ीमत के थे) क्रमशः गा! और 'ड' 
को मिले | 

अब 'ज” के सत सब से कम, अर्थात्‌ २१२ रहे ओर इस- 
लिये उसका नाम खारिज कर _दिया गया। इसके मतों मे से 
क, ग और ट को क्रमशः सौ-सी मत मिल्ते। शेष दो, १२ की 
कीमत के 'छ' को दिये गए। इस प्रकार क, ग, ओर ८ को पर्याप्त 
संख्या से ऊपर मत मिल जाने के कारण वे चुने हुए घोषित कर 
दिये गए। 

अब सिफे [एक जगह खाली रही। अतः किसी का नाम 
खारिज करने के पहले सब के 'अतिरिक्त-मत' जोड़े गए। मालूम 
हुआ कि 'क' और /! के अतिरिक्त मत ६२ फाजिल है। इनमें 
से 'कः को मुख्यमत कम मिले थे | अतः पहले उसके मत बाँटे 
गए। 'क' की आखिरी गड्डी में १०० मतों के भूल्य के परचे थे 
ओर चू'कि इस पत्र पर अलग गोण-मत 'छ” को दिया गया था, 
अतः ये सब अतिरिक्त-मत उसे दे दिये गए। इसी तरह “ग! 
के अतिरिक्त-मत 'मः को मित्रे एवं 'ट” के 'ड' की । 


अब “ड' के मत सब से कम रह गए, इसलिये उसका नाम 
खारिज कर दिया गया एवं उसके ३६६ मत “मर! को दे दिये 
गए । इस का फल्न यह हुआ कि भा! के मत पर्याप्त संख्या से 
बढ़ गए । परन्तु चू'कि जितनी जगहें थीं, वे सब चुनी जा चुकीं, 
अतः 'ड' के शेप मत यों ही रद्द कर दिये गए और “म! चुना 
हुआ घोषित कर दिया गया। 


